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 1483  Development  VU. af  Backward  Areas  7847-49 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 1484  दामोदर  घाटी  निगम  के  पानी  का  Pollution  of  D.  V.  C.  ‘Water  .  7849-51

 दूषित  होना

 1485  कृषि-कार्यों  के  लिये  बिजली  Electricity  for  Agriculural  Pur-
 poses  7851-54

 1486  राजस्थान  में  स्टेट  बेक  की  एकਂ  One-man  Rural  Branch  of  State
 Bank  in  ,  Rajasthan.  क  7854-56

 कर्मचारी  वाली  ग्रामीण  दाखा

 1487  नगरीय  तथा  ग्रामीण  जनसंख्या  Disparity  between
 2856-60 में  विषमता

 Rural  Population  User  and

 1489  एशियाई  खाद्य  न्यास  स्थापित  किया  Creation  of  Asian  Food  Trust  .  7860-61

 जाने
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 1492  महंगाई  भत्ते  के  बार  में  मध्यस्थ  Arbitration  on  Dearness  Allow-

 fatty
 ance  7863-65
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 1488  आयुर्वेदिक  स्नातक  Ayurvedic  Graduates  7865

 1490  pur जोधपुर  कमशंल  बैंक  Jodh  7 O18  Commercial  Bank  7865-66

 1493  Loss  of  Revenue  to  Assam  Gov- आसाम  सरकार  को  राजस्व  हानि
 vernment  7866

 1494  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सम्बन्धी  अम  U.S.  Agency  for  In  ernational
 रिकी  संस्था  Development  7866-67

 1495  मूल्यों  में  स्थिरता  बनाये  रखवा  Stabilisation  of  Prices  7867

 1496  कलकत्ता  के  चांदी  शोधक  कारखाने  Thefts  in  Silver
 में  चोरी  cutta  Refinery,  ह

 Cal-
 7867

 1497  भारत  में  घुड़दौड़  Horse  Races  in  India  7868

 1498  अलादीन  द्वारा  सरकारी  ward  Renting  of  Government  Quarters
 ह  e  1  7868 का  किराये  पर  fear  जाना

 by  Allottees
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 गंड़ासी  नाम पर  अंकित  यह  चिन्ह इस  बात  का  द्योतक है  कि  रन  को  सभा  में  उस
 सदस्य

 ने  वास्तव में  पुछा  था  ।
 *  The  sign  mark

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.
 ed  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  Question  was
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 U.  K.  Loan  7868-69 1499  ब्रिटन  से  ऋण

 1500  नई  सप्ली  नगरपालिका द्वारा  बिजली  Increase  in  Power  Rates  by  N.D
 7869

 की  दरों में  विधि

 1501  राज्यों  के  कर्मचारियों  के  लिय  D.A.  to  Employees  in  States  7869

 महंगाई  AAT

 1502  जीवन  बीमा  निगम  के  पालिसी  Bonus  to  L.  I,  Cc.
 महरि

 Hol-
 ders  7870

 धारियों  को  बोनस

 1503  मजूरी  सम्बन्धी  नीति  Wage  Policy  7870

 1504  राज्यो  में  अधिष्ठापित  बिजली  Installed  Power  Capacity  in

 क्षमता  States  7871

 1505  अफीम  की  खेती  Cultivation  of  Opium  7871

 1506  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  कोਂ  Non-Cash  Relief  to  Central
 Government  Employees  7872

 नकदी  से  भिन्न  सहायता
 Lana 1507  बल्ली  में  भूमि  तथा  गृह-निर्माण  Delhi

 and  Housing  licy
 7872

 सम्बन्धी  नीति

 1508  अनुसंधान  दशिक्षावत्ति  )
 Ix.come-Tax  on  Research  Fel-

 WSLLIDS  7872
 पर  कोर

 1509  संतति  नियर  उपायों  का  जन्म  दर  Impact  of  BirthControl  Measu-
 res  on  Birth  Rate  7873

 पर  प्रभाव

 7873-74 1510  दिल्ली  में  मूल्यो ंम  वद्ध  Rise  in  Prices  in  Delhi

 1511  दिल्ली  बिजली  संभरण  उपक्रम  के  Strike  Notice  by D.  E.  3.  U.  Em-
 7874

 aaarfcat  द्वारा  हड़ताल  का  ployees

 aifea

 अध्ययन  अवकाश  पर  सरकारी  Government  Employees  on  Study 1512
 Leave  7874-75

 कम  चोर
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 7875
 4809  टीचर  अस्पताल  Trichur  Hospital

 4810  कोचीन  जल  संभरण  तथा  मल
 Cochin  Water

 Supply
 and

 Sewage Scheme  7875

 निकास  यजन
 Ayurveda  bDValu Board  7876

 4811
 areas

 ale
 Cholera  in  Kerala  7876

 4812  केरल  में  हैजा
 Sholayar  Project  7876

 4813  शोला यार  परियोजना
 छ  in  Kerala  7877

 4814  केरल  क्षय  रोम
 7877 Houses  for  Scavengers  in  Ke  rala

 ~4815  केरल  में  मेहतरों  के  लिये  मकान
 Houses  for  Plantation  Labourers

 4816  केरल  में  बागान  मजदूरों  के  लिय  in  Kerala  7877-78

 मकान

 Low  Income  Group  ~
 Rousing 481  डीसा  में  4e4-HTQ  वग  1e

 Scheme’  in:  Orissa  7878

 निर्माण  योजना
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 4818  आयकर  कार्यालय  Income-Tax  Offices  e  7878

 tree
 4819  कुन्तक  नियंत्रण  समिति  व 2  क  य अ Rodent  Control:  ommittee  e  7879

 Public  Health ६.  ह 4820  केरल  कूटनाम  लोक  स्वास्थ्य  Engineering  Sub-
 7879 division  in  Kuttanad,  Kerala

 इंजीनियरी  सब  डिवीजन

 482  ad-
 Report  of  Commissioner  for  Sche-

 अनुसूचित  जातियों
 तथा  duled  Castes  and  Scheduled

 सुचित  आदिम  जातियों के  आयुक्त
 Tribes  .  7879

 ar  प्रतिवेदन

 4822
 Scheduled  Castes  and  Scheduled

 अनुसूचित  जातियोंਂ  तथा  अनुसूचित  Tribes  Commissioner  टिन
 आदिम  जातियों  के  आयुक्त  का  Ports  *  7879-80

 प्रतिवेदन

 4823
 Suvey  for  Incidence  of  Bonded

 बाधित  श्रमिकों  Labour  |  7880
 की  संख्या  का  सवाल

 De  fv  ate  Harijan  Welfare 4824  दिल्ली  हरिजन  कल्याण  Board  7880
 बॉड

 4825  rat  को  विद्युत  परियोजनाओं  Foreign  Exchange  to  Orissa  for
 7881 Power  Projects

 के  faa  विदेशी  मद्र

 4826  दिल्ली  Sales  "Tax
 Appellate  abana

 में  fz  कर  अपीलीय  in  elhi  7881
 च्यायाधिक रण

 7881 4827  दामोदर  घाटी  निगम  Damodar  Valley  Corporation

 Price  01  silver  .  चि  7882 4828  चांदी  को  मूल्य
 Hostels  for  Scheduled  Castes  in

 4829  उत्तर  प्रदेश  में  अनु  सुचित  जातियों  के
 ry  7882

 लिपे  होस्टल
 Bhar  not  Sew  vak Waal  पाल  7882 4830  भारत  सेवक  समाज  sama  j

 Foreign  Exchange  to  Students 4831  विदेश  जानें  ava  विद्याथियों  को
 going  Abroad  e  7883

 विदेशी  मुद्रा

 4832  ama  बीजल  घर  Thermal  Power.  Stations  7883-84

 Rural  Electrification  in  Orissa  .  7884 4833  उडीसा  के  गांवो में  बिजली  लगाना

 4834  Housing  Schemes  in  Orissa  7884-85 उड़ीसा  म  गृह  निर्माण  योजना

 4835  उड़ीसा  के  गाँवों  में  बिजली  लगाना  Rural  Electrification  in  Orissa  7885

 4836  राज्यों  a  fauarafa  Beggary  in  States  .  7885-86

 A337  कोठांगडियम  ताप  बिजली  az  Kothagudem  Thermal  Station  .  7886

 4838  अन्तर्राज्य  बिजली  सप्लाई  Inter-State  Power  Supply  .  7886-87

 4839  Medical  College  for  Kerala  7887 केरल  के  लिये  मेडिकल  कालेज

 4840  Gold  Bonds  e  e  e  7887-88
 स्वर  भाड

 4841  7888-89 दामोदर  घाटी  निगम  बिजली  दर  D.V.G.  Power  Rate  e

 4842  ह-निर्माण  योजनाओं  के  लिय  L.  1.  Advanee  for  dousing
 Schemes  e  e  च  7889

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ऋण

 4843  उत्तर  प्रदेश  में  जल रुद्ध  क्षेत्र  Water-Logged  Areas  in  U-P  7889
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 7889 4844  उत्त  र  प्रदेश  की  सिचाई  की  क्षमता  Irrigation  Potential  of  U.P.

 Income-Tax  Officers  Examina- 4845  आयकर  अधिकारी-परीक्षा
 tion  7899

 7890
 4846  पंजाब  को  ऋण  Loan  to  Punjab  e

 7890-91 43847  सिंचाई  के  लिये  पानी  Water  for  Irrigation

 Hazards  of  Smoking  .  7891 4848  धम्प्रपाने  से  हानि

 4849  रक्तदान  करनेवाले  लोगों  को  Payment  to  Blood  Donars  7891

 धन  दिया  जाना

 District  Parks  in  Delhi  e  e  7892 4850  बल्ली  में  जिला  ata

 4851  गम-निरोधक  पदार्थों  का  निर्माणਂ  Manufactures  of  Contraceptives  7892

 4852  Tax  Liability  of  Ex-Chief  Mini- उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  की
 ster  of  Orissa  e  7892

 कर  देयता

 Homoeopathic  Boards  7893 4853  हाथियों  थिक  बोले

 4854  Homoeopathic  System  of  Medi-
 होम्योपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  cine  e  ्  7893-94

 Tungabhadra  High  Level  Canal 4855  तुंगभद्रा  उच्चतम  age  दो )  (Stage-IT)  ह  .  7894
 Allotment  of  Flats

 4856  दल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  by  Delhi
 7894 Development  Authority  .  e

 फूलों  का  आवंटन

 4857  किशन  बांध
 Kishau  Dam  e  7895

 Kamla  River  7895
 4858  कमला  नदी  e

 of  C.P. 4859  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  Work  Charged
 W.D. Ay’  हा

 Stall ia  .  o  7895-96.
 का ्य भारित  चीजों

 कर्मचारी

 4860  स्टाफ  कारों  BT  उपयोग  Use  of  Staff  Cars  ह  °  ~  7896

 4861  सिक्कों  की  कमी  Shortage  of  Coins  e  .  7896-97

 4862  अस्पतालों  पर  खां  Expenditure  on  Hospitals  7897
 a

 7898 4863  सर्वोपरि  भत्ता  Overtime  Allowance  ,

 A864  Ramagundam  Project  7898 रामगुडम  परियोजना

 4865  क्षय  रोग  उन्मूलन  7898-99 Eradication  of
 Tuberculosis

 4866  चिकित्सा  शिक्षा  पाने  वाली  छात्रा  Girl  Medicos  e  7899

 4867  नगरीय  सम्पत्ति  सके  अधिकतम  Ceiling  on  Urban  Property  .  7899-7900

 सीमा  निर्धारित  करना

 4868  गोदावरी  नदी  के  पानी  को  मोड़ना  Diversion  of  Godavari  Waters  7900

 7900 4869  पेय  जल  की  सप्लाई  Supply  of  Drinking  Water

 4870  Small  Pox  in  Delhi  7900-01 दिल्ली  में  चेचक  की  महामारी

 4871  महाराष्ट्र  में  ग्राम्य  मकन  Rural  Housing  Scheme  ia  Ma-
 harashtra  ब  7901

 निर्माण  योजना
 mrs
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 U.  Q.  Nos  SuBJEcT  Pacgs विषय

 4873  बम्बई  में  सोना  तथा  मुद्रा  का  पकड़ा  Seizure  Or  wold  ana nf  Oold  and  Currency

 जानां
 in  Bombay  7901-02

 4874  खाई  जानें  वाली  गर्भ-निरोधक  Oral  Contraceptives  .  e  7902

 दवाई

 7902 4875  कोहली  परियोजना  Kopili  Project  o  ्  ्

 4876  जातियों  Welfare  of Scheduled
 ‘heduled  Castes  and उडीसा  में  अनुसूचित

 Scheduled  Tribes  in  Orissa  e  7902-03
 तथा  अनुचित  आदिम  जातियों

 का  कल्याण

 4877  दण्ड  स्वरूप  किराया  Penal  Rent  o  7903

 4878  जवानों  के  परिवारों  को  बिजली  Eviction  notices  to  Families  of

 Jawans  7905-04
 नोटिस

 4879  आवास  तथा  नगरीय  विकास  Demonstration  by E mployees  of
 W.H.  &  U.D.  "Ministry  .  7904

 मंत्रालय  के  कर्मचारियों  द्वारा

 प्रदश न

 4880  नय्यर  नदी  पर  जलाया  Reservoir  on  Cheyyer  River  7904-05

 4881  सरकारी  बस्तियों में  सडक  की  बत्तियां  Street  Light  in  Government  Col-
 onies  7905-06

 4882  जड़ीबूटियों
 N 4६८८1 icinal  Plants  7906

 भाव याद  में  विस्फोट  के  बार  |
 ~

 nC  Explosicn  m  Bhusaval
 Goods  Yeard  e  7906-07

 7907 विशेषाधिकार के  प्रश्न  के  बार  Re  :  Point  of  Previlege

 समा-पटल पर  रख  गय  पत्र  7907-  (8 Papers  Laid  on  the  Table

 Release  af  Members—
 सदस्यों की

 (Sarvashri  Venkaiah  and  Narayan वेंकट  तथा  नारायण  स्वामी )  Swamy)  7908

 गर-सरकारो सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 Committee  on  Private  Members,

 Bills  and  Resolutions—
 सस्वन्घधी

 अठासोवां  प्रतिवेदन  Eighty  eighth  Report  7903

 लोक-लेखा  Public  Accounts  Committee—

 Fifty  Second  Report  e  7908 बावनवाँ  प्रतिवेदन

 भाव  Wea  ate  में  विस्फोटਂ  के  बार
 ar  Statement  जटि  Explosion  in

 Bhusaval  Goods  Yard—

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  7909 डा०  राम  सुलग  सिह

 जियम  219  का  Suspension  of  Ru 2  ZU.  le

 fados  को  निबटाने  के  fea  विवाद  बन्द  Application  of  Guillotine  for  dis-

 करना  posal  of  Bi  7909

 (v)



 विषय  +  पृष्ठ

 Paces SuBJECT

 faa  Finance  Bill,

 Motion  to  Consider— विचार  करने  का

 डा०  मा०  श्री  अणे  Dr.  M.  5.  Aney  7909-10

 Shri  A.  K.  Gopalan  ह  7910-11 श्री  Ro  Fo  गोपालन

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  Shri  Sachindra  Chaudhuri  क  7011-15

 खण्ड  2  से  53  तथा  अनुसूचियों
 Clauses  2  to  53  and  the  Sche-

 lules  ड  7914-56

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  Motion  to  -Pass,  as  amended—

 श्री  रंगा  Shri  Ranga  7956-57

 7957-58 श्री  हाजी  Shri  Daji  ह  e

 Dr.  L.  M.  Singhvi.  e  7958 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी

 श्री  शिव  नारायण  Shri  Sheo  Narain  .  ह  7958

 धाए है श्री  दलविन्द्र  चौधरी  Shri  Sachindra  Chaudhuri
 दहक

 सदस्यों  की  Release  of  Members—

 उमानाथ  लथा  नम्बर
 (Sarvashri  R.  Umanath  and

 Ananda  Nambiar)  .  e  7959

 (vi)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  (  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण
 LOK

 SABHA
 DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED,  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 5  1966/ 15  1888  )

 Thursday  May  5,  1966  /Vaisakha  15,  1888  (Saka)

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven

 of
 the  Clock.

 ह  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पिछड़े  क्षेत्रों  wt  विकास

 *
 14853.  श्रीमती  साबित्री  निगम  :  नया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  11.  1965

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  410  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  ata  घि  किन  किन  राज्यों
 ने  विकास  सम्बन्धी  संकेतों  के  आधार  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  का  निर्धारण कल  लिया  है  तथा  उन  क्षेत्रों  के

 विकास
 के  लिये  राज्यों  को

 योजना
 आयोग  द्वारा  FAT  सहायता  दी  जायेगी  ?

 वित्त  उप-मंत्री  ल०  ato  :  मद्रास  सरकार  को  सब  राज्य  सरकारों  ने  राज्य
 सीमाओं  के  अन्तर्गत  विभिन्न  क्षेत्रों  क ेविकास  के  स्तर  के  में  आंकड़े  उपलब्ध  कर  दिए  हैं  ।

 राज्य  सीमाओं  के  उल्लेखनीय  पिछड़े  क्षेत्रों  का  तेजी  से  विकास  के  में  राज्य
 सरकारों  के  की  चौथी  पंचवर्षीय  रोज  नहीं  के  अंग  होंगे  और  उनਂ  पर

 तदनुसार
 विचार

 किया  जायगा  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  अनुदान  योजना  के  लिये  निर्धारित  व्यय  र  से
 अथवा  अलग  से  दिय  जायेंगे  भर  क्या  व  अनुदान  कंवल  पिछडे

 पुनरीक्षित  रहेंगे  ?
 क्षेत्रों

 पर
 ही  व्यय  करने

 के  लिये

 श्री  स०  ato  मिश्र  चौथी  योजना  के  अन्तरगत  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  विशिष्ट  पिछड़े  at bal  3

 लिये  विशिष्ट  राशियां  निर्धारित  की  जायें  ।

 श्रीमती साबित्री  निगम  :  पटेल  आयोग  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश के  पूर्वी  क्षेत्रों  के विकास
 के  लिये  एक  योजना  बनाई  गई  थी  और  बराबर  व्यय  भी  हो  रहा  था  ।  में  यह्  जानना  चाहती हूं

 कि  कया
 वहू अब  बन्द  कर  दिया  गया  है  या  अभी  तक  अनुदान  दिये  जा  रहे  हैं  .  .

 थ्री  ल०  ato  मिश्र  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  एकदम  कुछ  नहीं  कह:सकता  |  उत्तर-प्रलेख
 सरकार  को  इस  क्षेत्र  पर  faery  ध्यान  देना  था  ।  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  योजना  में  केवल  स्तर  प्रदेश
 के  पूर्वी  क्षेत्रों  के  लिये  कोई  विशेष  राशि  नहीं  निर्धारित  की  गई  है  ।
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 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  तो  उन  योजनाओं  का  कया  होगा
 जो

 अधूरी  रह  गई  हें  क्योंकि  TAT  प्रदेश

 सरकार ने  अपनी ओर  से  वित्तीय  सहायता  देना  स्वीकार नहीं  किया  है  ?

 शी  to  ato  मिश्र  :  में  समझता हूं  कि  ये  अधूरी  योजनायें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  ही  सम्बन्धित

 ्  अपनी  विकास  योजनाओं  के  लिये  उन्हें  ही  व्यय  करना  चाहिये  ।

 श्री  दाजी  :  क्या  निष्पादन  राज्य  सरकार  द्वारा  होगा  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  )

 क्या  दिक्षा  तथा  कृषि  को  मिला  कर  हक़ीक़त  योजना  किसी  एक  अभिकरण  द्वारा  निष्पादित

 की  जायगी  अथवा
 विभिन्न

 योजनाओं  के  लिये  ced  अनुदान  दिये  जायेंगे  ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  cad  अनुदान  नहीं  दिये  जायेंगे  ।  वास्तव  जो  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया

 गया  था  उसने  पिछड़े  क्षेत्रों  को  पांच  वर्गों  में  बांटा  में  इस  समय  ब्यौरा  नहीं  देना  चाहता  ।  उन्होंने

 विकास  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बोधक  दिये  हें  ।  रोज़गार  की  व्यवस्था  का  सभी  क्षेत्रों  में  एक

 सम  विकास  होना  चाहिये  ।

 श्री  दाजी  :  इसका  निष्पादन  कौन

 श्री  ल०  ना०  राज्य  सरकार ही  करेगी |

 श्री  शिवाजी  राव  शे  देशमुख  विकास  सम्बन्धी  बकाया  की  गणना  करने के  लिये  विशिष्ट  मानदंड

 कया  हें  ?  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  मिटाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 करने  का  निश्चय  किया  क्या  परिचित  ५», पर  बनाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  हैं  अथवा  इस

 काय  को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  विशेष  व्यवस्था  की

 थी  ले  नाठ  इस  समस्या  की  ओर  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  भी

 योजना  आयोग  का  ध्यान  अपने  अपने  में  विभिन्न  क्षेत्रों  के  बीच  असंतुलन  की  ओर  आकर्षित  किया

 यदि  माननीय  सदस्य  तीसरी  योजना  की  रिपोर्ट  के  अध्याय  19  को  देखें तो  उन्हें  ज्ञात  होंगा  कि

 योजना  आयोग  ने  इसके  बारे  में  विशेष  रुप  से  उल्लेख  किया  इसके  लिये  विशेष  धनराशियां  भी

 निर्धारित  की  गई  थीं  जो  राज्य  की  योजना  के  लिये  दी  गई  धनादि  के  अन्तर्गत  शामिल  वहू
 जारी  इन  योजनाओं  को  सरकारों  द्वारा  ही  प्यार  किया  जाना  है  ।

 श्री  शिवाजी  राव  wo  देशमुख  :  किन  विशिष्ट  सिद्धान्तों  पर  बकाया  कै  बारे  में  गणना  कीਂ  जायेगी

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  किन  उपायों  के  करने  की  सलाह  दी  है  ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  हमने  कोई  विशिष्ट  मंत्रणा  नहीं  दी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जिन  बातों  को  ध्यान ५  भि  NUN
 में  रखा  जाता है  वहं  औद्योगिक  क़षि  का  रेगिस्तानी  ऐसे  क्षेत्र  जहां

 मना वृष्टि  को  ज़ोर  रहता  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  जिन  में  सीमावर्ती  क्षेत्र  भी  शामिल  ऐसे  क्षेत्र  जहां
 जातियों  की  घनी  आबादी  है  और  ऐसे  क्षेत्र  जहां  जनसंख्या  की  सफलता  है  ।

 श्री  चौथी  योजना  के  अन्तगंत  इन  क्षेत्रों  के विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  देने

 के  बारे  में  सरकार ने  किन  मानदंडों  को  अपनाया  हुआ  क्या  यह  अनुदान  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से

 दिया  जायेगा  या  क्षेत्रों  के कम  अथवा  अधिक  पिछड़े  होने  के  आधार  पर  दिया

 थी
 ल०  सा०

 मिश्र  प्रदान  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  धनराशि  दिये  जाने  के  बारे  में  है  ।  यह  प्रत्येक  राज्य
 के

 लिये  भिन्न  केवल  जन  संख्या  ही  मानदंड  नहीं  जेसा कि  मेंने  कहा  है  अन्य  बातों  का  भी  ध्यान

 रखा  जाता  है  ।
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 मौखिक  उत्तर

 थी  अ०  प्र०  क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  विशेषकर  बिहार  राज्य  की  सरकार  ने  किन्हीं

 विशिष्ट  क्षेत्रों  को  पिछड़  क्षेत्र  मानने  के  लिये  सिफारिश  की  यदि  तो  क्या  शाहाबाद  जिले  का

 उत्तरी  भाग  भी  इन  में  सम्मिलित  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  आंध्र  उड़ीसा  तथा  राजस्थान  सरकारों  ने

 feat की  माननीय सदस्य  के  निर्वाचन  क्षेत्र के  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  Do  most  of  the  backward  areas  fall  in  Uttar  Pra-

 desh,  Bihar  and  Orissa?  If  so,  does  these  include  those  areas  of  Orissa  which  are
 Famine  stricken  now-a  days?  If  so,  are  statistics  being  collected  regarding
 the  number  of  deaths,  the  number  of  persons  who  are  starving  and  per  capita
 annual  income  in  these  areas?

 Shri  L.  N.  Mishra  Yes,  Sir.  Orissa  is  among  the  backward  areas.  Six
 other  States  of  this  type  include  those  areas  of  Orissa.  I  cannot  say  whether  the
 district  just  referred  to  is  included  or  not.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Are  statistics  regarding  deaths  etc.  being  collected
 er  not.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  प्रदान  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कया  सरकार  योजना  के  लिये  निर्धारित  व्यय  में  से  व्यय  के  लिये  अनुमति
 दे

 रही  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  महिला  सदस्य  इस  विषय पर  तक-विवके  करती  जा  रही  हैं  |

 गोमती  सावित्री  निगम
 :  श्रीमती  यह  बहुत  महत्वपूर्ण प्रदान  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  परतु  उनके  प्रत  के  फरमान  पांच  अनुपूरक  प्रश्न  पूछे  जा  चुके  हें  ।  अगला  प्रश्न

 श्री  सुबोध  हूं  सदा  |

 दामोदर  निगम  के  पानी  का  दूषित  होना

 *
 1484.  श्री  सुबोध  हंसना  :  श्री  Ho  ला०  हवाई

 श्री  स०  सामन्त  ी  प्र०  |: हँ  बरुआ  शक e

 श्री  भागवत आजाद  :

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दामोदर  घाटी  निगम  के  पानी  के  दूषित  होने  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  सर्वेक्षण  कब  किया  गया

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  और

 क्या  सभी  उद्योगों  से  अपने  काम  के  पश्चात्  गन्दगी  के  बहाव  को  छोड़ने  के  लिये  कहा  मया

 क्या  उन्होंने इस  सुझाव  को  मान  लिया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  कु०  ल०  :

 1965

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  बनाईं  जा  रही
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 सभी  उद्योगों  को  अपने  काम  के  पहचान  गंदगी  के  बहाव  को  छोड़ने  के  लिये  कहा  गया  हैं  और

 वे  दामोदर  घाटी  निगम  के  सुझावों  को  काफी  हुद  तक  मान  रहे  हैं  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  सर्वेक्षण  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ।  क्या  इस

 काय  के  लिये  कोई  स्थायी  संस्था  है  और  क्या  पहले  किय  गये  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  कि  दामोदर

 घाटी  निगम  का  जल  दुषित  है  ?  यदि  तो  उस  का  क्या  कारण  है  ?

 Slo  Fo  Ho  राव  :  सर्वेक्षण  प्रत्येक  वर्ष  किया  जाता  है  ।  इस  के  लिये  एक  विद्वेष  संस्था है  AE
 संस्था  पुरे  जनवरी  से  दिसम्बर  तक  तीनਂ  अवस्थाओं  में  सर्वेक्षण  करती  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसदा  :  में  उत्तर  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उद्योगों  ले

 ऐसा  कहा  गया  हैं  कि  वे  जल  का  निकास  कर  के  नदी  में  न  डालें  बल्कि  उस  जल  को  सिंचाई  तथा  विद्युत
 उत्पादन  के  लिये  उपयोग  में  लायें  ?  क्या  इस  प्रका र  की  कोई  योजना  है  ?

 डा०  Fo  ले०  उद्योगों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  जल  को  नदी  में  डालने  से  पहले  उसे

 शुद्ध  कर
 दें

 जिस  से  जहां  तक  संभव  हो  नदी  का  पानी  दूषित  न  होने  पाये  ।

 श्री  स०  बहु  सामन्त  :  क्या  सरकार  के  अनुरोध  के  फलस्वरुप  कुछ  उद्योगों  ने  यह  अनुरोध  रखा  है
 कि  गन्दगी  को  खाद  बनाने  के  काम  में  लाने  की  अनुमति  दी

 डा०  Fo  ल०  मुझे  इस  प्रकार  के  सुझाव  की  जानकारी  नहीं  हैं  परन्तु  मुख्य  बात  यह  है  कि

 इस  क्षेत्र  में  ऐसे  अनेक  उद्योग  हूँ  और  हमें  इस  बात  का  पुरा  पूरा  ध्यान  रखना  है  कि  गन्दगी  के  बहाव  से

 नंदी  का  जल  दूषित  न  हो  ।

 श्री  प्र०  चलें  बरुआ  :  क्य  खाद  सम्बन्धी  तत्व  के  अनुपात  की  जानकारी  के  बारे  में  कोई  विश्लेषण

 किया  गया है
 ?  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  खाद  सम्बन्धी  तत्व  के  बारे  में  जांच  करने

 के  लिये  एक  केन्द्रीय  योजना  बनाए  ?

 श्री  क०  ल०  राव  :  प्रत्येक  उद्योग  से  कहा  गया  है  कि  वह  गन्दगी  को  अपने  संपत्
 में  ही  शुद्ध

 प्रत्येक  उद्योग  का  अपना  तरीका  होता  उदाहरण  के  लिये  कोयले  वाले  उद्योग  में  बन्द

 (closed)  प्रणाली है
 तथा  sate  कारखाने  में  (recovery)  प्रणाली  है  ।  अतः

 कोई  समान  प्रणाली  प  fara  उद्योगों  ने  कई  तरीके  अपनाये  हुए  हैं  ।

 Shrimati  Jayaben  Shah  :  Since  it  has  now  become  a  regular  feature  that  due
 to  effluents  flowing  into  river  diseases  spread.  Does  Government  propose  to  take
 some  action  so  that  whenever  an  industry  is  started,  some  kind  of  guarantee  is.
 obtained  from  them  that  effluents  wil!  not  be  allowed  to  be  discharged  into  river
 waters

 ?
 What  immediate  action  in  this  matter  is  being  proposed ?

 डा०  Fo  ले  राव  स्वास्थ्य  मंत्रालय  नदी  के  जल  को  दुषित  होने  से  रोकने  के  बारे में  हुक
 विधायक  का  प्रारूप  तैयार  करने  के  लिये  सम्मेलन  बुला  रहा है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  fads  में  यह  समस्या  बड़ी  तात्कालिक  समस्या  थी  |  उन्होंने  जल  को  दुषित
 होने  से  रोकने  के  लिये  एक  विधेयक  पेश  किया  था  ।  क्या  इस  समस्या को  केवल  दामोदर  घाटी  निगम

 तक  ही  सीमित  रख  कर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  अथवा  भारत  की  सभी  नदियों  के  में  भी  जिनका

 जल  किसी  नਂ  किसी  प्रकार  से  दूषित  होता  रहता  विचार  किया  जा  रहा

 डा०  Fo  ल०  राव  स्वास्थ्य  मंत्रालय  भारत  की  सभी  नदियों  के  जल  को  दूषित  होने  से  रोकने  के

 लिये  एक  विधेयक  लाने  पर  विचार  कर  रहा  है  |  किन्तु  दामोदर  घाटी  निगम  में  बड़े  स्तर  पर  औद्योगिक
 कार्य  चल  रहा  और  एसा  संभव  नहीं  है  कि  हम  अखिल-भारतीय  अधिनियम  बनने  तक  प्रतीक्षा  कर

 सकें  ।  दामोदर  घाटी  निगम  अपने  ही  विनियमों  के  areata  जल  की  दुषित  होने
 से  रोकने  का  प्रयत्न

 कर  रहा है
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 श्री  नरसिंह  महिला :  मेरे [x  रात  राउथ  बड़ोदा  के  एक  नदी  है  जो  ठीक  नगर  में  बह

 oe *  के कर  जाती  है  और  उस  छोटी  सी  नदी  में  सारा  औद्योगिक  जलਂ  आकर  गिरता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  दामोदर  घाटी  निगम से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला  :  यह  नदियों  के  जल  के  दुषित  होने से  सम्बन्ध  रखता है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहं  एक  सामान्य  प्रदान है  ।

 भी  नरेन्द्र सि हू  महिला  :  तब  में  एक  विशिष्ट  प्रदान  पूछता  हूं  ।  क्या  सरकार  कुए  अथवा
 नहर

 बना  कर  उन  लोगों  को  सहायता  देना  चाहती  है  जो  नदियों  के  जल  के  दुषित  होने  के  कारण
 पीड़ित  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  उन्होंने कहा  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम :  उस  विधेयक  के  मुख्य  विशेषतायें  कण  हूं  और  कब  तक  पारित

 जाएगा  क्योंकि  केवल  दामोदर  घाटी  निगम  में  ही  नहीं  बल्कि  उस  प्रकार  की  सभी  नदियों  में  जल  दूषित

 हो  रहा है
 ?

 अध्यक्ष
 महोदय :

 केवल  प्रदान  के  उस  भाग  का  उत्तर  दिया  जाए  जिसमें  पुछा  गया  है  कि
 विधेय

 क

 कंब  तक  पारित  हो  जाएगा  ।  माननीय  मंत्री  रह  नहीं  बता  सकते  कि  विधेयक  के  कौन  कौन  से  खण्ड  हूँ  ।

 डा०  Fo  ल०  राव  :  इर  प्रदान  को  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  पास  भेजा  जाय  |

 Electricity  for  Agricultural  Purposes

 ः

 *1485.  Shrimati  Savitri  Nigam
 :  Shri  Vishwa  Nath  Pandey

 Shri  Dhuleshwar  Meena Shri  D.  N.  Tiwary

 Shri  M.  L.  Dwivedi  Shri  Ramachandra  Ulaka  ° |

 चके Shri  Hukam  Chand  Kachhavatiya :  Shri  Laxmi  Dass

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  the  reaction
 of  Government  to  the  following  recommendations  made  by  the  Chairmen  of  the

 State  Electricity  Boards  at  the  conférence  held in  November,  1965.

 (a)
 that  the  electricity  used  for  agricultural  purposes  should  be  di

 aty-free;
 and

 (b)  that  the  Central  and  State  Governments  should
 subsidise  portion  of  the

 rate  of  electricity  charges  above  12  paise  per  k.w.
 h.

 र

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  स्कूल  :  तथा  :  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  सयता

 विवरण

 कृषि  संबंधी  उद्देश्यों  के  लिये  बिजली  की  खपत  को  शुल्क  मुक्त  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 1966  में  हुए  राज्  बिजली  शादी  के
 अध्यक्षों  के

 सम्मेलन
 ने  सिफारिश

 की  और  राउ०  सरकारों

 को  श्यान  दिलाई  गछ
 था

 और  उन  से  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  वे  उस  सिं फा रिदा  को  sara

 कर
 कार्यवाही  महाराष्ट्र  कृषि  सम्बन्धी

 उद्देश्यो ंके
 लिय  प्रयोग

 में
 लाए

 जा  रहे  10  हास  पावर  तक  के
 पम्पों

 को  चलाने  में  ऊर्जा
 की

 खपत  शुल्क  नहीं
 लेती  wer  प्रदेश  सरकार  कृषकों  सें  ve  बिजली

 पर  जो  वे  अपनी  भूमि  के  लि  अथव
 चारा  काटने  अथवा  गलना  पेलने  अथवा  अपनी  भूमि  से  हुई  उपज  के  उपचार  के  लिये  |
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 गई  अथवा  उस
 के  द्वारा  प्रयोग में  लाई गई  हो  कोई  बिजली  gen  नहीं  लगाती  आन्ध्र

 जम्मू  व  और  उत्तर  प्रदेश के  राज्यों  में  कृषि  संबंधी  उद्देश्यों  के
 नई

 लिय  बिजली  की  खपत  पर  कोई  बिजली  शुल्क  नहीं  लगाय  जाता  अन्य  राज्य  सरकारें

 अभी  इस  मामले की  जांच  कर  रही  ह

 सारे  केश  में  कृषि  सम्बन्धी  कामों  में  बिजली  की  खपत  करने  वालों  को  12

 जति  यूनिट  से  अधिक  न  इस  प्रश्न पर  भारत  सरकार ने  विचार  किय  है  ।  ०ह  निर्णय

 किया  गंग  है  कि  कृषि  संबंधी  उद्देश्यों  के  लिये  बिजली  दरों  में  उतनी  मात्रा  तक  उपदान

 दिया  जाए  जितने  वे  1-1-1966  को  12  पेसे  प्रति  यूनिट  से  अधिक  इस  उपदान  व्यय

 को  केन्द्रीय  व  संबद्ध  राज्य  सरकारों  के  बीच  50  :50  के  अनुपात  से  बांटा  जाएगा  ।  फिलहाल

 उपदान  शुरू  होकर  तीन  वर्षों के  लिये  होगा

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  इस  विवरण  में  कहा  गण  है  कि  राजस्थान  तथा

 सत्तर  प्रदेश  सरकारें  और  अन्य  राज्य  सरकारें  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  माननीय

 मंत्री  कृपा कर  के  मझे  बतायें  कि  अभी  कितने  समय  तक  और  aa  मामला  विचाराधीन  रहेगा

 बोर  हमारे  बार  बार  अनुरोध  करने  पर  भी  अभी  तक  उन्होंने  राज्  सरकारों  से  इस  मामले

 को  ala  निपटाने  के  लिये  क्यों  नहीं  कहा  और  यदि  उन्होंने  राज्य  सरकारों  से  कहा

 तो  वे  दरों  में  कमी  कब  तक  कर  देंगे  क  क  क  के  के  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  एकसाथ  इतने  wea  किये  गये  है  और  जब  उत्तर  नहीं  होते  तो

 ao  सदस्य  शिकायत  करते  हैं

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  केवल  एक  प्रत  है-क्ृषि  सम्बन्धी  उद्देश्यों  के  लिये  बिजली  का

 इतनी  ऊंची  दरों  पर  fear  जाना  कब  तक  बन्द  हो  जाएगा  और  एकसम  दर  कब

 fat  जायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  प्रश्न  में  माननीय  सदस्य  ने  कितने  प्रयोग  किये  ह  ।

 डा०:कु०  लठ  माननीय  सदस्या  ने  वाक्य  की  ठीक  प्रकार  से  नहीं  पढ़ा  उत्तर

 पंजाब  इत्यादि  में  पहल ेसे  ही  बिजली  शुल्क मुक्त  है  ।  ऐसे  सात  राज्य

 जिन्होंने  बिजली  पर  शुल्क  लेना  बन्द  कर  दिया  aw  9  राज्यों  को  अभी  इस  उपायਂ  का

 अनुमोदन  करना  बाकी  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कृषि  सम्बन्धी  उद्देश्यों  के  लिये  तथा  औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिये

 बिजली  की  दरों  में  क्या  अन्तर

 wr डा०  Fo  ल०  राव  :  इस  प्रदान  को  कई  बार  दुहराया
 प

 ॥  सय  आप  सामान्य  रूप  से

 समझ  लें  कि  औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिये  बि  ज ़ant Th  MI a)  द्र  Qin afar  Cal  =
 a  iad  लिये  बिजली Tel]  उदहरण के

 की  दर  से  कम  होगी  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम
 :  एक  एकक  में  कण  अन्तर  यह  बहुत  आसान  आप  यह

 as  मिनिट  में  बता  सकते  a

 डा०  ०  ल्०  राव  :  जसा  कि  में  कई  बार  कह  चुका  औद्योगिक  उद्देश्यों के  लिये  दर
 करीब  उस  4  पेसे  तक  होगी  और  कृषि  सम्बधी  vel  के  लिये  दर  8  से  12  पसे  के

 होगी  ।  इसके  अनेक  कारण  ह्
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 Shri  Chandramani  Lal  Chaudhury  :  Though  there  is  great  scarcity  of

 foodgrains  in  the  country,  the  rates  of  electricity  for  industrial  purposes  have

 been  kept  very  low  and  the  rates  for  agricultural  purposes  have  been  kept  quite

 high.  What  is  the  policy  of  Government  in  this  connection?  Is  there  any  proposal

 to  reduce  the  rates  of  electricity  for  agricultural  purposes  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  जसा कि  मेंने  कई  बार  कहा  यह  संभव  नहीं  हैं  कि  औद्योगिक

 तथा  कृषि  सम्बन्धी  उद्देश्यों  के  लिये  बिजली  की  एकसी  दरें  रखी  पहला  कारण  यह  है
 कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  जो  विद्युत शक्ति  काम  में  लाई  जाती  हैं  उसकी  मात्रा  बहुत  अधिक  होती
 और  aa  कई  लाख  रुपये  की  होती  है  जबकि  कृषि  के  क्षेत्र  में  वह  केवल  10,  20  अथवा  40

 रुपये  की  होगी  दूसरी  बात
 यह  है

 fe  faq  afar  की  जो  मात्रा  कृषि  के  क्षेत्र
 के

 लिये

 ली  जाती  है  वह  एक  ay  में  2,000  घंटो  के  लिय  ली  जाती  है  जबकि  औद्योगिक  क्षेत्र  के

 लिये वह  पूरे  ag  बराबर  ली  जाती  तीसरी  बात  यह  है  कि  उद्योग  एक  ही  स्थान  में  केन्द्रीत

 हैं  और  उद्योग  के  लिये  पारेषण  लाइन  डालने  में  व्यय  कम  आता  इसके  विपरीत

 ग्रामीण  tat  में  जहां  पारेषण  लाइनें  सारे  देश  में  फेली  होती  हें  इन  लाइनों  को  डालने  में
 अधिक  व्यय  आता  है  |

 met  कारण  है  कि--अन्तर्निहित  लागत  का  काफी  अधिक  होना--कृषि  के  लिय  वहीं
 जो  अन्य  उत्पादन के  लिये  दी  जाती  हमेशा  देना  संभव  नहीं हैं

 ी  रंगा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  कृषि  को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता

 देना  चाहती हैं  और  इसके  लिये  प्रत्येक  संभव  सुविधा  देना  चाहती  है  ताकि  बिजली  का  अधिक

 से  अधिक  उपयोग  किया  जा  सरक।'र  इस  प्रश्न  के  भाग  पर  कब  उचित  ध्यान  देगी

 कि  केन्द्रीय  तथा  सरकारों  को  बिजली  शुल्क  की  कुछ  दरों  में  राज्य  सहायता  देनी

 ताकि  कृषि  प्रयोजन  के  लिये  दी  जाने  वाली  बिजली  पर  वही  शुल्क  लिया  जाये  जो  औद्योगिक

 प्रयोजनों  के  लिये  दी  जाने  वाली  बिजली  पर  लिया  जाता है

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  स्वयं  विवरण में  दिया  गया  है  ।

 श्री  रंगा  :  यह  मंत्रालय  तथा  कृषि  मंत्रालय  कब  उचित  ध्यान  देंगे  ?

 डा०  Fo  to  राव  :  कृषि के  लिये  बिजली  की  दर  को  12  पेसे  प्रति  यूनिट  से  wa  करना

 संभव  सड  क्योंकि  सहायता  की  राशि  कई  करोड़  रु०  हो  इस  मामले  पर
 काफी  समय  तक  विचार किया  गया  वास्तव में  कृषि  उद्योग  के  लिये  जनन  की  दर  कफी

 ऊंची  पलित न हल ि ट इक  ag  लिये  जाने  वाले  शुल्क से  डेढ़  अतः  ae  स्वयं  ही  राज्य  सहायता  है  ।  में
 माननीय  सदस्य के  सुझाव  की  प्रशंसा  करता  शायद  हमारे  मंत्री  इस  मामले  पर  qt  बातचीत

 करेंगे  और  देखेंगे  कि  क्या  इस  को  और  घटाया  जा  सकता है

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  During  the  rainy  seasons  the  tube-wells
 are  not  worked.  Do  Government  propose  to  stop  taking  electricity  charges  for  that
 period  ?

 डा०  Fo  ले  राव  :  राज्यों
 को

 की  गई  सिफारिशों  में  से  यंह  एक  महत्वपूर्ण
 सिफारिश

 है

 श्री  मं०  रं०  कृष्ण  :  क्या  यह सच  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पूर्णतया  वित्तापोषित  परियोजनाओं

 से  दी  जाने  वाली  बिजली  की  दर  भिन्न  है  और  परियोजना के  क्षेत्र  में  बिजली  की  दरें  कम

 हें  और  बाहर  के  क्षत्रों  में  अधिक  है  ?

 डा०  Fo  ले  राव
 :  में  प्रश्न  को  पूरी  तरह  नहीं  समझ  पाथा  gi  जो  स्थान  बिजली

 घर  से  दूर  हैं  वहां  पर  बिजली  की  दरें  ऊंची
 भी  सहन  करना  पड़ेगा ।  होंगी

 क्योंकी
 उनको

 बिजली
 ले  जाने  खर्चे
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 Shri  K.  N.  Tiwary  :  May  I  know  whether  those  states  which  have  not

 exemptcd  levy  of  ciectricity  duty  on  consumption  of  energy  in  the  working  of  the

 pumping  sects  of  capacity  not  exceeding  10  H.P.  used  for  agricultural  purposes,

 have  expressed  any  difficulties  due  to  which  they,are  not  giving  such  like  facilities?

 If  so,  the  nature  of  assistance  proposed  to  be  given  by  the  Central  Government  in
 this  regard.

 डा०  Fo  सल०  राव  :  उन्होंने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया है  ।  में  केवल  यही  आदा  करता हं  कि  वे  सहमत

 होंगे  ।

 श्री  कपूर  क्यो  सरकार  का  विचार  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  दी  जाने  वालीं  बिजली  के

 निम्नतम  या  उसके  निम्नतम  भुगतान  को  समाप्त  करने  या  उसको कम  करने  का  है  जसा

 fe  पंजाब  में  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  इसके  लिये  भी  सिफारिश  की
 गई

 थी  और  हमें  आशा
 है

 कि  काफी  लोग

 इससे  सहमत  होंगे  से  निम्नतम  शुल्क  लिया  जाये  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  Are  Government  aware  that  in  U.  P.  alone  26,000

 tube-wells  are  not  functioning,  because  they  have  not  been  given  electric  con-

 nections  while  every  cinema  house  has  been  given  electric  connection  ?
 Ifso,  are

 government  preparcd  to  announce  tnat  unless  agricultural  ‘requirement  is  met,

 electricity  will  not  be  supplied  for  any  other  purpose?

 Sto  Fo  लठ  राव  :  हमें  इसका  पता  नीं  हैकि  इतने  नलकूप  बिना  बिजली  के  ह  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सरकारी  नलों  का  एक

 कमांड  क्षेत्र  हैं  और  सरकार  जिले  के  किसी  नलकूप के  4  मील  के  दायरे  में  सरकार  गर-सरकारी

 नलकूप  को  बिजली  नहीं  देती  है  और  साथ  सरकार  को  डीजल  तेल  से  चलने  वाल  नलकूप

 लगाने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ?

 डा०  Fo  Ho  राव  :  हमें  इसका  पता  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  पत्र  लिख  देंगे
 तो  हम

 मामले  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  To  तो  चतुर्वेदी  :  कया  इस  सिफारिश  कि  कृषक  12  पसे  प्रति'.-यूनिट  अधिक

 नहीं  देंगे  प्रत्येक  राज्य  में  लागू  किया  जा  रहा है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव :  12  पैसे  की  दर  प्रत्येक  राज्य  में  नहीं  जहां  कहीं  नीची  दरें

 aa  कि  agra  और  आन्ध्र  प्रदेश  हम  उनको  दरें  बढ़ाने  लिये  नहीं  कहते  हम  जो

 कहते  हें  वह  यह  है  कि  अधिकतम  दर  12  पैसे  लिया  जा  सकता हैं  और  हम  आशा  करते  ह
 कि  इस  पर

 बिजली
 शुल्क  नहीं  होगा

 राजस्थान  में  स्टेट  बेक  की  एक  कर्मचारी  वाली  ग्रामीण

 +

 1486.  श्री  स०  शव  सामन्त  :  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  श्री  सुबोध  हंसदा :

 श्री  म०  लाग  द्विवेदी  :  श्री  प्र०  चं०  ca ca

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बक  आफ  इंडिया ने  राजस्थान  राज्य  में  एक  कमचारी  वाली  ग्रामीण  शाखा

 पै  cake

 (z)  यदि  तो  उस  प्रयोग  के  क्या  परिणाम  रहे
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बे  रा०  :  जी  बीकानेर  और  जयपुर  राज्य

 बक  जो  भारतीय  राज्य  बेक  का  सहायक  बेक  11  1965  से  राजस्थान  के

 दूद  नामक  स्थान  प्रयोग  के  रूप  में  एक  कर्मचारी वाला  कार्यालय  खोला  आशा की  जाती

 हैं  कि  यह  जयपुर  जिले  के  लगभग  40  गांवों  की  जरूरतों  को  पूरा  करेगा

 चूंकि  बक  कुछ  ही  महीनों  से  काम  कर  रही  इसलिये  ag  बताना  सम्भव  नहीं  हैं
 fe  जमा  केरूप  में  बचत  की  कितनी  रकम  जुटायी  जा  सर्जरी  या  दूसरा  कौनसा  काम  कियां

 जा  सकेगा  |

 को  स०  च०  सामन्त  :  क्या  कृषकों  द्वारा  इन  बैंकों  से  ऋण  लेने  संबंधी  नियमों  को  उदार

 बनाया  गया  हैं  ?

 at  ब् ०  भगत  :  कुछ  सुविधाएं  दी  गई  और  नियमों  को  भी  उदार  बनाया  गया

 परन्तु  इस  समय  में  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  दे  सकूंगा  |

 श्री  स०  do  सामन्त  :  क्या  राजस्थान  की  सभी  तहसीलों  में  स्टेट  बैंक  की  शाखाएं  खोली

 गई  और  यदि  ही  तो  क्या  उसके  बाद  ग्रामीण  बेवा  खोले  गये  हूं  AAG  यह  एक  विशिष्ट

 मामला  है  ?

 श्री  धन  भगत  :  मुझे  इसका  पता  नहीं  है  क्या  सभी  जिलों  में  स्टेट  बैंक  की  शाखाएं

 शायद  परन्तु  इस  बेक  से  न  केवल  जिला
 के

 नगरों
 में

 ही  बचत  को
 मिलेगा

 अपितु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  और  यह  गांवों  की  आवश्यकता  पूरी  करेगा  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  चूंकि  सभी  बेंकों  पर  रक्षित  बेक  का  नियन्त्रण  फिर  इन  बैंकों

 के  चलाने  के  लिये  रिजर्व  बेक  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  और  विनियमों  का  माननीय  मंत्री  को

 क्यों  पता  नहीं  और  क्या  यह  प्रयोगात्मक  बक्र  अन्य  राज्यों  में  भी  खाली  जायेगा ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसी  जानकारी  चाहती  हें  जो  माननीय  मंत्री के  पास  नहीं है  aa  मंत्री

 महोदय  को  अवगत  नहीं  हैं  तो  वह  क्या  जानकारी  दे  सकते  प्रश्न  के  केवल  दूसरे  भाग  का

 दिया  जाये  |

 श्री  ब०  रा०  भगत  किस्सा  पहलें  ही  चार  अन्य  स्थानों  पर
 f

 TAI  गया  एक  greats

 दूसरा  सौराष्ट्र  तीसरा  पटियाला  में  और  चौथा  मंसुर  राजस्थान  सहित

 tar  पांच  राज्यों  में  किया  गया है

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  नियम  व्या  है  ?

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  नियम  मुद्रित  रूप  में  देखें
 जा

 सकते  हूँ

 श्री  सुबोध  हंसना  :  इस  बंक  द्वारा  अब  तक  क्या  व्यापार  किया  गया है  ?  इस  प्रयोगात्मक

 शाखा  के  खोले  जाने  के  समय  से  अब  तक  कितने  लोगों  ने  खाते  खोले  हं  और  इस  प्रयोगात्मक

 शाखा  के  खुल  जाने से  उनकों  कहां  तक  प्रोत्साहन  मिला है  ?

 aft  ब्०  रा०  भगत  :  इस  बेक  का  मुख्य  कार्य  बचत  बैंकों  के  निक्षेपों  को  खेंचना  और  अग्रिम

 देना हैं  ;  निश्चित  अग्रिम  रनों  की  cafes  की  निम्नतम  सीमा  अनाज  या  बीज  या  विभिन्न

 ary  आस्तियों  के  विरूद्ध  भी  5,000  रु०  से  घटा  कर  200  रु०  कर  दी  जहां  तक
 अब  तक  किये  गये  व्यापार  का  सम्बन्ध  जेसा  ही  मेंने  कहा  य

 कार  कर  रहा  है  ।
 ह  केवलਂ  कुछ  ही

 महीनों
 से

 शी  प्र०  च  क्या  सरकार  को
 पता  फेंकी  गरीब  किसान  अंब  भी  साहूकारों  और

 जनों  के  रहमोकरम  पर  आसाम  जेसे  में  जहां  कि  ग्रामीण  ऋण  सुविधाएँ  ना

 के  बराबर  यदि  at,  तो  क्या  ग्रामीण  लोगों  के  लिये  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिये

 कोई  प्रस्ताव है  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  मुख्य  प्रश्न  एक  विशिष्ट  स्थान  पर  एक  कर्मचारी  वाले  बंक  से  सम्बन्ध

 रखता इसको  आप  बाद  में  कभी  सामान्य  चर्चा  में  उठा  सकते हें

 श्री  हरि  विष्णु  कया  मंत्री  महोदय  को  पता  हैं  कि  हमारे  दश  में  एक  गर-सरकारी  बेक

 कुछ  समय  से  ऐसी  ara  खोलने  का  प्रयास  कर  रहा  &  जिनमें  केवल  महिला  कर्मचारी

 ही  मेरा  विश्वास  है  कि  दिल्ली  में  भी  एक  शाखा  खोली  गई  और  यदि  तो

 क्या  यह  तजर्बा  सफल  रहा  है  और  क्या  सरकार  भी  इस  प्रकार  की  शाखाएं  खोलना  चाहती है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  नहीं  उठता ।

 थी  हरि  विष्णु  कामत
 :  एक  व्यक्ति  की  शाखा की  तरह  सभी  महिलाओं  की  शाखा  ?

 श्री  ब०७  रा०  भगत  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  दिल्ली  में  है  और  आपको  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ?

 थी  बालकृष्णन  :  अन्य  बैंकों  की  अपेक्षा  स्टेट
 बैंक  के  दैनिक  ard  में  बहुत  देर  लगाई  जाती

 बया  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  देर  न  लगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सुझाव हैं  |

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  स्टेट
 बक

 में  देरी  एक  पूरक  प्रदान है  |

 Disparity  between  Urban  and  Rural  Population

 *1487.  Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 Shri  Yashpal  Singh  :  Shri  Bibhuti  Mishra  ह  ड e

 Dr.  Ram  Manohar  Lohiya  :

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  spre-h  deli-

 vere  by  the  former  Minister  of  Steel  and  Mines,  Shri  Sa:.jeeva  Reddy  «1  the

 INTUC  Conference  at  Hyderabad,  wherein  he  had  emphasized  thei:ced  to

 bring  a  parity  between  the  living  standard  of  rural  and  urban  populatio:;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;

 (c)  whether  Government  have  studied  the  effects  of  ihe  three  successive  Five

 Year  Plans  on  this  disparity;  and

 (d)  if  so,  the  results  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  L.  N.  Mishra)  :

 (a)  to  (d),  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 Yes,  Sir.  In  the  course  of  his  speech  Shri  Reddy  had  stated  that  imbalance

 between  the  rural  and  urban  sectors  was  The  position  as  thus  stated  by
 him  is  substantially  correct.
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 No  quantitative  assessment  has  been  made  of  the  precise  effects  of  the  three
 Five  Year  Plans  on  this  disparity.  But  it  is  well  known  that  the  various  schemes  of
 social  and  economic  development  of  the  three  plans  have  been  drawn  up  ard  im-

 plemented  with  the  object  of  benefiting  the  rural  population.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Inthe  statement  it  is  given  that  no  quantitative
 assessment  has  been  made  of  the  precise  effects  of  the  three  Five  Year  Plans  on
 this  disparity.  Even  after  the  Completion  of  these  plans  the  Government  is  not  able
 to  state  the  disparities  and  their  reasons.  Great  fighters  of  national  freedom  struggle
 Dadabhai  Nauroji,  Ranade  and  Gokhale,  whose  birth  centenary  we  are  going  to
 celebrate  had  said  that  daily  6-7  crores  of  people  go  to  bed  without  taking  meals.
 Is  the  hon.  Minister  aware  that  at  present  due  to  the  disparity  in  urban  and  rural

 population  10-12  crores  of  people  get  only  one  meal  a  day  and  go  to  bed  without
 taking  anything?  Do  Government  propose  to  draw  a  concrete  plan  in  this  regard ?

 Shri  L.  Mishra  :  These  are  imaginary  figures...

 Shri  Madhu  Limaye  They  are  not  imaginary,  Dadabhai  Nauroji  wrote
 it.

 On  what  basis  you  can  contradict  me  when  you  do  have  no  figures  ?

 Shri  Lalit  Narain  Mishra  :  1  am  not  contradicting  you,  but  these  figures
 are  imaginary.  I  agree  that  sufficient  provision  is  not  made  for  the  rural  population.
 Special  attention  has  been  paid  to  this  aspect  in  the  five  year  plans.  The  amounts
 of  Rs.  800  crores,  1670  crores  and  4800  crores  were  provided  for  being  spent  in  the
 rural  sector  in  the  first,  Secondand  Third  Five  Year  Plans,  respectively.  In  the
 Fourth  Plan  the  provision  for  small  irrigation  is  being  revised  from  Rs.  990
 crores  to  2372  Crores.  We  propose  to  increase  the  expendituce  relating  to  village
 and  smal!  scale  industries  by  75.0  per  cent  and  that  in  respect  ofrural  electrifica-
 tion  andelementary  education  by  100  per  cent.  Rs.  169  crores  will  be  spent  in
 rural  areas  out  of  the  grant  of  Rs.  188  crores  relating  to  backward  classes.
 If  you  go  to  the  villages  you  will  find  that  their  conditions  have  improved,  but
 not  to  the  desired  extent.

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  Irrigation  Minister  of  Bihar  had  made  a  state-
 ment  tnat  irrigation  facilities  will  be  provided  free  of  cost  this  time  for  the  Rabi
 crop.  May  I  know  whether  provision  is  made  in  the  Fourth  Plan  for  the  supply  of
 cheap  electricity,  free  irrigation  water  etc.,  to  develop  the  rural  areas?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  Although  I  also  belong  to  Binar,  I  am  not  aware  of
 any  such  statement  having  been  made.  The  question  of  supplying  free  irrigation
 water  and  electricity  is  a  policy  matter.  Personally,  I  ite:  wuat  there  cannot  be
 anything  better  than  this.  You  area  socialist  and  you  know  that  there  should  be
 a  price  policy  for  it.  In  a  Socialistic  pattern  of  society  we  should  talk  of  giving
 encouragement  and  assistance  and  not  these  things.

 Shri  Yashpal  Singh  :  Previously  the  canal  water  used  to  be  supplied  for
 irrigation  once  a  week,  whereas  now  it  is  being  supplied  once  in  45  days,  but  its
 rates  continue  to  be  the  same.  On  the  other  hand  the  irrigation  tax  has  been  en-
 hanced  by  25  per  cent  recently.  In  view  of  this  how  the
 give  relief  to  the  cultivators?

 Government  propose  to

 Shri  L.  N.  Mishra  :  I  do  not  have  information  of  this  particular  thing.  As
 regards  the  question  of givi  ng  relief,  efforts  are  bein  g  made  for  that  they  are  being given  incentive  fo
 the  w  elfare  ofrural  areas.  The  betterment  o

 1  growing  more  foodgrains.  Other  steps  are  also  being  taken  for
 fthe  rural  areas  can  also  be  brought
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 about  by  what  the  hon.  Member  has  suggested.  But  so  for  as  U.  P.  is  concerned
 Iam  not  aware  cf  the  changes  that  have  cccurred  there  and  I  wiil  look  into  this

 matter.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  According  to  1961  census  82  per  cent  popula-
 tion  of  this  country  lives  in  villages  and  18  per  cent  in  the  cities.  But  all  the  engine-
 ering,  medical  and  other  technical  Colleges  are  getting  centralised  in  the  cities.

 May  I  know  whether  in  the  future  Plans  Government  propose  to  establish  such  ins-
 titutions  in  rural  areas  also?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  The  figures  of  82  and  18  percent  are  correct.  In  1951
 it  was  83  and  17.  There  has  been  a  difference  of  one  per  cent.  The  reason  for  this
 is  not  that  the  population  nas  increased  in  cities  but  that  the  villages  have  been

 developed  into  cities.  Take  the  care  ofiron  factories.  Many  otner  projects  have
 also  been  taken  to  the  villages.  These  factories  have  given  them  the  form  of  cities.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  My  question  was  different.  I  said  about  Medi-
 cal  colleges,  engineering  colleges  and  technical  institutions.

 Shri  L.  N.  Mishra  :  This  is  asuggestion.  Thisis  also  being  implemented.
 I  think  we  have  the  programme  and  policy  of  rural  University.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  In  1954-55  the  Government  got
 conducted  an  enquiry  about  the  rural  indebtedness.  ‘That  enquiry  revealed  that  the

 rural  indebtedness  was  increasing  day-by-day.  Has  the  Government  drawn  any

 plan  to  relieve  the  rural  population  of  the  debt,  it  so,  the  nature  thereof  ?  Has  any
 recent  enquiry  been  made  in  the  rural  indebtedness?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  I  do  not  know  about  tne  enquiry,  but  I  remember  tnat

 once  a  rural  credit  sucvey  was  made.  It  is  correct  that  there  was  rural  indebted-

 ness.  After  that  the  matter  of  providing  cneap  credit  came  up  and  there  was  the

 land  mortgage  plan.  I  cannot  go  into  detail,  but  can  only  say  that  this  is  a  pro-
 blem  which  has  caught  the  attenticn  of  the  Government.

 Shrimati  Jayaben  Shah  :  Do  Government  propose  to  make  the  Fourth

 Plan  rural  oriented  or  not?  At  present  cnlv  2-3  percent  of  the  rural  credit  is  met

 by  the  cooperative  sector.  What  measures  Government  propose  to  take  to

 lessen  the  disparity  between  the  urban  and  the  rural  population ?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  I  have  already  mentioned  what  we  are  doing  for

 the  rural  areas.  It  is  correct  that  the  standard  of  living  of  the  rural  population  is

 very  low.  We  have  full  sympathy  with  these  people.  the  per  capita  expenditure  in

 rural  areas  is  Rs.  22  while  in  urban  areas  itis  52.  There  is  no  difference  of  opinion
 that  relief  should  be  given  to  the  rural  population.

 Shri  Tan  Singh  :  May  I  know  whether  the  Government  will  keep  in  view

 the  disparity  between  the  urban  and  the  rural  population  in  the  Fourth  Plan  and
 whether  a  scheme  is  being  drawn  to  bridge  this  gulf  ?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  Proportionally  the  disparity  has  not  increased.  Stull

 there  15  great  disparity  and  the  development  is  going  on  in  both  the  sectors,  though
 at  a  greater  space  in  the  urban  areas.  But  to  say  that  there  is  stagnation  in  rural
 areas  is  not  correct.

 Shri  Kishan  Pattnayak  :  What  steps  Government  propose  to  take  to  in-

 crease  the  per  capita  income  of  the  rural  population?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  We  want  that  they  should  be  made  available  the  re-

 sources  like  irrigation,  electricity.  We  cannot  increase  their  income  by  free  distri-

 bution  of  wealth.  Resources  should  be  made  available  to  them.
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 Shri  Ganpati  Ram  :  Are  Government  aware  that  in  rural  ateas  people
 belonging  to  the  Scheduled  castes,  Scheduled  tribes  and  tne  agricultural  labour
 have  completely  been  deprived  ofthe  facilities  like  irrigation,  electricity  and  indus-

 try?  No  benefit  nas  accrued  to  them  from  these  facilties.  What  steps  Government

 propose  to  take  for  their  economic  upliftment?

 Shri  L.  N.  Mishra  :  To  say  that  the  agricultural  labour  has  not  benefited
 from  the  irrigatinal  facilities  is  not  crorect.  Regarding  backward  classes  I  have

 already  stated  that  out  of  Rs.  188  crores  an  amount  of  Rs.  169  crores  has  been

 spent  onthe  welfare  of  the  backward  classes.

 श्री  कंपन  :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  तीन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  बाद

 विषमता  बढ़ी  है  या  घटी  है  ?

 श्री  नाठ  मिश्र  :  में  कुछ  आंकड़े  दे  सकता  हुं  और  माननीय  सदस्य  उससे  अपना  निष्कर्ष

 निकाल  सकते  हे  ।

 श्री  कंपन  :  मुझे  कोई  आंकड़े  नहीं  में  तो  एक  सामान्य  संकेत  चाहता हूं  ।

 क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति श्री  ले  ना०  मिश्र  यह  हिसाब  की  बत  1958-59  में  anda

 व्यय  28  रु०  था  जबकि  आज  यट  32  रु०  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  20  रु०  था  जब  कि

 आज
 22  रू०  यह  20  रु०  के  मुकाबिले  28  रु०  था  आज  22  रु०  के  मुकाबिले  32  रु०

 श्री  दाजी  :  यह  बढ़  गया है

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  हिसाब  लगाकर  उत्तर  दें

 श्री  हाजी  :  वह  उप-वित्त  मंत्री  हूं  और  वह  हिसाब॑  नहीं  जानते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  हिसाब  नहीं  लगाई  है  ।

 श्री  राम  सहाय  क्या  सरकार  उद्योगों  के  विकेन्द्रीकरण  और  उनको  गांवों  में  ले  जाने

 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  ल०  ato  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  करना  हमारी  मुख्य  नीति  है  ।

 श्री  रंगा  :
 क्या  मंत्री  महोदय  ag  मानते  हू  या  जानते  है  feta  15  वर्षों  में  शहरी  और

 ग्रामीण  लोगों  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  और  उनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  में  भी  विषमता

 बढ़ी है  ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  में  यहं  नहीं  कहं  सकता  कि  विषमता  बढ़ीं  ग्रामीण  जनता  की

 हालत  में  सुधार के  लिये  हमने  जो  प्रयत्न  किये  है  मैंने  उनका  उल्लेख  पहले  ही  कर  दिन

 हमारे  केश
 के

 82  प्रतिशत  लोग  गावों  में  रहते  हूँ  अर  केवल  18  प्रतिशत  ही  शहरों  में  रहते

 इसलिये  ag  स्वाभाविक  ही  हैकि  शहरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  अपनी  हालत  सुधारने के ०२
 अच्छे  अवसर  सिलते  ad  शहरी  क्षत्रों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  अधिक  विकास  है  ।

 श्री  दाजी  :  माननीय  मंत्री  एक  ओर  तो  कहते  हे  कि  विषमता  नहीं  बढ़ी  हें  और  दूसरी  ओर
 उनके  दिये  गये  आंकड़ों से  ०ह  निश्चित  है  कि  विषमता  बढ़ी  यह  स्पष्ट  है  कि  जब  तक
 ग्राम्य  विकास

 के
 लिये  हमारी  नीति  में  आमूल  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  योजनाओं

 पर  अधिक  रुपा  खच  करने  से  तो  विषमता  केवलਂ  बढ़ेगी  ही  ।  अतः  कण
 सरकार

 इस  पर  विचार
 करेगी  और  नीति  में  परिवहन  लायेगी  ?
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 श्री  ले  ato  मिश्र  :  यह  नीति  की  बात  हमारी  नीति  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  करना  ॥

 हमारी  योजनाओं  का  मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  करना  है  ।  हमने  इसके  लिये

 अनेक  उपाय  किये है

 एशियाई  खाद्य  न्यास  स्थापित  किया  जाना

 क  1489.  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 श्री  हरि  कामत
 :

 श्री  सुबोध  हंसदा  :

 क्य  चित्त  मंत्री  og  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि  :

 का  एशियाई  खाद्य  न्यास  की  स्थापना  करने  के  बारे  जिसका  नियंत्रण  एशियाई

 विकास  बेक  के  हाथ  में  कोई  सुझाव  fear  गया है  ;

 ufe af,  तो  उस  सुझाव  का  निश्चित  स्वरूप  का है  और  यह  न्यास  किस  प्रकार  कायें

 ;

 (a):  क्य  सरकार  को  इसके  बारे में  जानकारी  दी  गई  है  ;  और

 (8).  नदी  at,  तो  sae  बारे में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दें  र1०  :  जी  नहीं

 और  :  ये  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  सरकार  का  6  जनवरी  1966  के  हिंदुस्तान  टाइम्स

 में  प्रकाशित  हुए  एक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गण  है  कि  अमरीका  सरकार  को  ऐसा  सुझाव
 दिग  गया है  कि  वह  अपने  समस्त  फालतू  अनाज  का  एक  एशियन  फूड  ट्रस्ट  यदि

 तो  सरकार
 ने  इसकी  जटिलताओं  पर  विचार  किया है  और  wet  वास्तव  में  इस  ट्रस्ट की

 स्थापना से
 भारत  को  लाभ  होगा  अथवा  भारत  हानि  की  स्थिति  में  रहेगा ?

 श्री  Fo  राठ  भगत  सरश्त  जह  है  कि  क्या  बनाये  जाने  वाला  एडमिशन  विकास  बेक  एशियन

 फूड  ट्रस्ट  का  काय  भी  एकत्रित  विकास  बक  अभी  स्थापित  नहीं  क्थय्पि  nerdy  इसलिये
 फड़  ट्रस्ट  तथा  किसी  अन्य  ट्रस्टी  के  प्रबन्ध  आदि  का  ser  ही  नहीं  उठता ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  व्तनी  स्थिति  यह  है  कि  हम  पी०  एल०  480  के  अन्तरगत  अमरीका

 से  बड़े  माने  पर  अनाज  का  आयात  कर  रहे  हें  ।  क्या  इस  ट्रस्ट  के  स्थापित  हो  जाने  के  पश्चात

 इस  स्थिति  में  कुछ  सुधार  होगा  ?  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  हैं  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत
 :  हम ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  है  क्योंकि  हमारे  पास  ऐसे

 किसी  ट्रस्ट  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसलिये  यह  प्रशन  प्राकंकल्पिक है

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  पिछले  सत्र  में  एक  प्रश्न  का  उत्तर  केते  समय  श्री  मन भाई  थाह
 ने  कहा  था  रूस  एशियन  विकास  बक  में  धन  नहीं  लगा  रहा  है  और  अमरीका  इस  में  पहल  ही
 शामिलਂ  हो  गया

 है
 कया  उसके

 परचम  कोई  नईं  बात  हुई है  अथवा  कण  ऐसा  विश्वास  किया
 जासकता  हैकि  सरूर  भी  इस  बेक  में  शामिल  हो  जायेगा  यदि  अभी  तक  वह  इस  में  शास्त्री  नहीं

 gare  |
 कण  खाद्य  तथा  संगठन  ए०  Mo)  की  ओर  से  अल्प  विकसित  अथवा

 ad  विकसित  देशों  की  सहायक  केशों  द्वारा  agate  लिये  fae  फूड  ट्रस्ट  बनाने  का  कोई

 सुझाव  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ०ह  एक  पृथक  प्रश्न  कया  आप  मुख्य  प्रदान  की  ओर  ध्यान  देंगे
 ।
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत  oe  प्रश्न  एशियन  विकास  बेक  से  सम्बन्धित है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  ag  है  कि  कण  एशियन  विकास  बैंक  एशियन  फूड  ट्रस्ट  स्थापित  करेगा

 अथवा  नहीं  ।

 एक श्री
 हरि  विष्णु  कामत

 :
 में  जानता  परन्तु  एशियन  फूड  ट्रस्ट  aE  से  एशियनਂ

 विकास  बैंक  का  ही  एक  भाग  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अभी  इसको  नहीं  बढ़ाना  चाहिये

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 तब  दूसरे  sea
 का  उत्तर  दिया  जाये  ।  क्या  विश्व ्  फूड  ट्रस्ट  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  न  कि  एशियन  फूड  ate  ?

 थी  ब०  रा०  भगत :  मुझे  इसके
 बार

 में  जानकारी  नही ंहै  ।  शायद  मेर

 र

 खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्री  इस  बारे में  कुछ  अधिक  जानते  हों ।

 श्री  सुबोध  न  केवल  भारत में  बल्कि  विश्व  में  अनाज  की  कमी  को  देखते  हुए  कया

 सरकार
 का  विचार  अल्प-विक्सित

 देशों को
 समय  पर  अनाज

 की
 सप्लाय  करके  सहायता  हेतु  कोई

 ऐसा  ट्रस्ट  बनाने  का  है  ।

 श्री  ब०  रा०  भगत
 :  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  समूचे  विश्व  में  gare  को  कमी  है

 ।

 pa
 एसे  किसी  ट्रस्ट  के  स्थापित

 करने  का  प्रदान  ही  नहीं  इसका  केवल  यही  हल  है  कि

 रत  जसे  देश  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाये  ।

 तापीय  बिजली  घर

 +

 श्रीमती  शारदा  मं कर्जो *  1491.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  प  ०  बकटासुब्बया  bf  | दि ९ ह rerrary  तारकेश्वर  सिन्हा

 श्री  यशपाल  सिह  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  श्री  तिरुमल  राव

 श्री  प०  ला०  बारुपाल

 कश्  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)
 तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने  के  लिये  योजना  आयोग

 ने
 कण  सिद्धान्त  निर्धारित

 ये

 गत  दो  वर्षों  में  ऐसे  कितने  बिजली  घर  मंजूर  किये  गये  हैं  ज  क
 कोयल

 क्षेत्रों  से

 टर  है  और  उन की  क्षमता  कण  है  ;  और

 (1)  कोयला  ढोने
 के

 क्राइम  इन  में  से  प्रत्येक  बिजली  घर  को  कितनी  वार्षिक  हानि

 का  अनुमान  है
 ?

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  Fo  ल०
 :  _  (%)  योजना  आयोग  द्वारा

 प्रतिपादित
 सिद्धांतों  के  अनुसार  ताप  केन्द्रों  को  यथा  व्यावहार  कोल  वा  शरीरों

 तथा  तेल  दोधक  कारखानों  के  पास  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।

 गत  दो  वर्षों
 के  दौरान  तीन

 नये  ताप  बिजली  केन्द्रों  को  स्वीकार  किया  ग  जो

 कोयले  के
 क्षेत्रों

 से  दूर
 स्थित  रह  ये  केन्द्र  निम्नलिखित  हूँ

 :--

 (1)  मद्रास  राज्य  में  cate  ताप  केन्द्र  क्षमता  330  मेगावाट )
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 (2)  नासिक  ताप  केन्द्र  क्षमता  280  और

 (3)  महाराष्ट्र राज्य  में  get  तापਂ  केन्द्र  क्षमता 60

 अन्तिम  दो  केन्द्रों  को  सिद्धान्त  रुप से  1963  में  स्वीकार  किय  गय  था  ।

 एब्लोर तापਂ  बिजली  केन्द्र  के  मामले  में  कोयले  के  क्षेत्रों  से  कोयला  ले  जाने  की  लागत

 190  लाख  रुपये  प्रति  ay  नासिक  बिजली  घर  के  मामले  यें  ve  176  लाख  रुपये

 प्रति वर्ष  होगी  और  पूर्ति  ताप  केन्द्र  दे माम्ग्ल  में  36  लाख  रुपये  प्रति  av  fae  इस  का  आशय

 रह  नहीं  कि  इससे  वित्तीय  हानि  होगी  क्योंकि  बिजली  सम्भरण  की  वैकल्पिक  स्कीमों  पर  चल

 acer  होगा  ।

 e Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  e  On  seeing  the  report  it  appears
 that  402  lakhs  of  rupees  more  have  been  spent  on  the  Thermal  Power  Plant  situ-

 ated  near  coal  mines.  I  want  to  know  whether  these  Power  Plants  have  been  esta-

 blished  due  to  some  political  pressure.  Ifso,  what  are  those  pressures  ?

 डा०  Fo  ल०  आम  तौर  पर  में इस  सिद्धान्त  को  म्पनता  हूं  कि  जहां तक  सम्भव  हो

 तापीय  बिजली  घरों  को  काला  खानों  के  निकट  ही  स्थापित  किया  जाना  चाहिय े।  परन्तु  किसी

 भी  बिजली  घर  की  स्थापना  के  स्थान  के  बारे में  fads  लेने  से  पुर्व  प्रत्येक  मामल में  कुछ

 विशेष  बातों पर  विचार  करना  होता  एलोरा  के  विशेष  मामले  मेंह  सोचा  था

 कि  किसी  अन्य  स्थान  पर  इसको  स्थापित  करने  से  अधिक  que  लंग  ।  मद्रास  राज्य

 में  बिजली की  अधिक  मांग  है  भी  और  वहां पर  दर  भी  कम्  इसलिये  इन  सब  बातों को  यने

 में  रख  कर  एलोरा  में  बिजली  घर  स्थापित  करने  कानों  किंग गण  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसके  लिये  कोई  राजन  तिक  दबाव  भी  पड़ा  ari

 डा०  Fo  ल०  राव  :  कोई  राजनैतिक  दबाव  नहीं  पड़ा  था
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पडी  जानना  चाहते  थे  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  I  want  to  know  the  reasons  why
 Government  have  not  set  up  any  Power  Plant  near  the  coal  mines?  If  they  have

 already  set  up  any,  then  I  would  like  to  know  the  number  and  location  of  each
 such  Power  Plant  and  if  Government  propose  to  set  up  any  such  Plant  now  then.
 I  would  like  to  know  the  place  where  they  propose  to  set  up  such  Plants?

 Slo  Fo  ले  हाल ही  में  हम  ने  जहां  तक  सम्भव  हों  कोयला खानों  के  निकट  बिजली

 घर  स्थापित  करने  की  नीति  बनाई  है  ।  बंगाल  में  aTeq  प्रदेश

 में  कोटा गु डम  तथा  महाराष्ट्र  में  नागपुर  बिजली  घर  ये  सभी  कोयला  खानों  के  निकट  ही  बनाये

 गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चा  हता है
 कि

 कंग  भविष्य  में  अन्य  ऐसे  बिजली  घर  बनाने

 का  प्रस्ताव है

 डा०  Fo  Mo  राब  :
 जहा तक  सम्भव  होगा  दूसरे  भी  कोयला  खानों के

 निकट  ही  बनाये
 जायेंगे  ||

 Shri  Yashpal  Singh  :  Now  a  days  farmers  have  to  pay  heavy  taxes  for  elec-
 tricity.  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  tell  whether  the  farmers  would  get

 Thermal  Power  Plants?

 some  relief  or  it  would  become  more  dear  to  them  after  the  sett  ing  up  of  these
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 उत्तर

 डा०
 Fo

 ल०  राव
 :  मेरे  विचार

 में  माननीय  सभा  चाहती
 है

 कि  कृषकों  पर
 अधिक

 ध्यान

 दिया  जाये  और  हम  किसानों  को  कम  दरों  पर  बिजली  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  विवरण  में  यह  बताया  गर  है  कि  मद्रास  में  190  नासिक  में  176  लाख

 और  पहली  में  36  लाख
 रुपय  खच

 किये
 जायगा  |

 इसे  संस्थानो ंमें  कोण्लाखानों  से  कोयला

 लाने के  लिय  402  लाख  रुपये  aq  किये  स्पष्टीकरण  ag  feet  गया है  कि
 इन

 सेब

 में  कोई
 विस्तार  हानि  नहीं  है  क्योंकि  विद्युत के  परिवहन

 की  वैकल्पिक  योजनाओं  पर  खं  होंगा  ।

 यह  स्पष्टीकरण  ठीक  नहीं  ०दि  कोयला  कम  खच  पर  लाभ  जाता  तो  बिजली  को  दर

 भो  कम  att  और  इससे  किसानों  को  अधिक  लाभ  होंगा ।

 डा०  Fo  Ho  विवरण  में  जो  बताया गण  है  वह  कोयले के  उचित  स्थानों  पर  लें

 जाने  की  लागत  है  दूसरी
 ओर  यदि  बिजली  पर  कोयले  के  स्थानों  परਂ  लगाये  जाते  हू  तो

 fare

 दूसरी  स्थानो
 पर

 ले  जाई  जायेगी  और  इस  प्रकार
 ट्रांसमिशन

 लाइनों  बहुत  धन
 खच  दोता

 स्त्री  हमें  gift  को  देखना  है  तो  दोनों  पर  खच  fag  जाने  वाले  रुपये  के  अन्तर  को

 देखना  चाहिये  ।  इस  से  पता  लगता है  कि  हानी  नहीं  रहेगी  ।

 I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  the  pro- Shri  P.  L.  Barupal :
 gress  made in  the  Thermal

 Power  Plant
 which  was  to  be  located in  the  Plana

 colliery,  Rajasthan.

 डा०  Fo  ले  राव :  mg  सच
 है

 कि  हाल  ही  में
 पलाना  से

 लिगनाइट  मिला है  परन्तु  वहां  से

 कितना  लिग्नाइट  मलिंगा इस
 पर  विचार  fear  जा  रहा है

 ।  इसको  देखकर  ही  तापीय  बिजली

 घर  स्थापित  किया  जायेगा ।

 श्री  मठ  ०  कृष्ण :  रनर
 म

 इतना  ण्फ्रग  खच  करने  के  पश्चात  अब  कोट्रागूंडम  में  बिजली

 घर  स्थापित  करने  के  कण  कारण  है

 डा०  Fo  Mo  राव :  वह  बिजली
 घर  डा०

 धर्मा
 तेजा

 द्वारा
 लगाया  जाना  था  |  उनके  साथ

 झौता
 नहीं  हो

 सका  और  हम  कार्य  को  करना  चाहत ेथे
 इसलिये  कोट्टागुडम  में  सुविधाओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  वहीं  पर  बिजली  घर  स्थापित  कर  दिया है  ।

 श्री  Ho  रं०
 कुष्ठ

 लाखों  रुपया  खच  करने  के  परिचित
 एसा

 क्यों  किंग er  |  पहल

 ही  बहुत  सा  धन  खच  किण जा  चुका है  |

 श्री  मुखिया :
 कश  सिचाई  तथा  विद्युत्  परियोजनाओं  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति  ने

 गुड्स
 तापीय  बिजली  घर  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया है  और  यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  कण

 डा०  Fo  ल०  उप-समिति ने  अब  तक  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  द्य

 महंगाई  भत्ते  क  बारे  में  मध्यस्थ  निर्णय

 +
 *  1492.  श्री  स०  सो०  बनर्जी  न  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री
 मुहम्मद  इलियास  श्री  बूटा  सिंह

 हाजी

 क्या  वित्त  मंत्री  se  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae  सरकार ने  महंगाई  भत्ते  के  प्रश्न
 मध्यस्थ  मिण

 के  fet  सौंपने
 के  सम्बन्ध में  औपचारिक  निर्णय  लिया
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 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  ह  ;  और

 (7)  क्या  इस  विवाद  को  द्विपक्षी  वार्ता से  हल  नहीं  feet  जा  सकता  ?

 वित्त  मन्त्री  दलविन्द्र  :  और  :  इस  सवाल  को  हल  करने  के  लिय

 अस्थायी  रूप से  एक  योजना  बनायी  गयी  है  और  अब  va  पर  विचार  किय  जा  रहा  |  मध्यस्थ

 नीलेंथ  के  प्रदान  पर  विचार  कैसे  पहले  इस  योजना  की  सम्भाव्यता  की  जांच  की  जानी  चाहिये  |

 योजना को  अन्तिम  रूप  देने  के  बारे में  सम्बद्ध
 पक्षों

 के  कुछ  प्रतिनिधियों  के  साथ

 fara  करने  का  विचार है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कण  केन्द्रीय  सरकार के  तमंचा  रियों  के
 प्रतिनिधियों  की  प्रस्तावित  बैठक  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  से  युव  होगी  ताकि  इससे  सम्बद्ध

 संसद-सदस्य  इसमें  भाग  ले  सकें  ।

 श्री  शिवेन्द्र  चौघरी :  मैने  कर्मचारियों के  प्रतिनिधियों  से  योजनायें  मांगी  थी  परन्तु  मुझे  खेद

 है  कि  मझे  कोई  भी  योजना  नहीं  मिली  ।  इसलिये  मुझे  स्वयं  ही  योजना  तैयार  करनी  पड़ी  ।

 अब  माह  योजना  उन  प्रतिनिधियों  तथा  सम्बद्ध  मंत्रालयों  के  समक्ष  रखूंगा ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :
 में  oe  जानना  चाहूंगा  कि  यदि  द्विपक्षीय  वार्ता  से  कोई  हल  नहीं

 निकला  तो  क्या  cessed  मध्यस्थ-निपुण  के  लिये  सौंपा  जायेगा ?

 श्री  water  चौधरी  :  इस  सम्बन्ध  में  जल्दबाजी  से  काम  नहीं  जा  सफलता  ।  दुसरे
 प्रश्नों  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।

 श्री  हाजी :  इस  दृष्टि  से  कि  oa  बात  16  फरवरी  को  उठाई  गई  थी  और  उस  सबसे

 अब  तंक  मुल्क  और  भी  बढ़  गये  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कि  saat  को  असुविधा  हो

 रही  क्या  यह  वांछनीय  नहीं  है  कि  योजना  बनाये  से  यव  रियों  के  दृष्टिकोण  को  समझा

 जाये  ताकि  एक  अच्छी  योजना  बनਂ  सके  ।

 श्री  water  चौधरी  aa  अभी  बताया  कि  मेंने  कर्मचारियों  से  योजना  मांगी  थी  परन्तु

 उन्होंने  मुझे  कोई  नहीं  भेजी  ।  मेने  जो  योजना  बनाई  है  उसे  में  क्यारियों के
 fast  के  सामने  रखूँगा ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वित्त  मंत्री  ने  यहां  रह  कहा  था  फि  बढ़ती  हुई  महंगाई  को  रुपयों से

 नहीं  परन्तु  अन्य  वैकल्पिक  उपायों  से  दूर  फिरा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  ठोस  प्रस्ताव

 कਂ  है  ?

 श्री  दलविन्द्र  चौधरी  :  जैसाकि  मेंने  मेंने  एक  योजना  बनाई  है  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 इसे  देख  सकते  हं  और  ०  दि  वह  चाहे
 ता  इसमे  सुधार  कर

 सकत
 अथवा  इसे  अस्वीकार  कर

 सकते  @  |

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  वंग  में  जान  सकती  हूं  कि  द्विपक्षीय  वार्ता  में  असमता  को  दुर
 करने  के  लिये  कण  प्रयत्न  किये  गय ेथे  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  कमंचारियों  के

 निधियों  में  क्य  मतभेद  थे  ।

 श्री  ata  चौधरी  :  एक  प्रारम्भिक  बैठक  हुई  थी  जिसमें इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी
 ।

 उसमें  og  कहा  गया  था  कि  जीवन  निर्वाह  व्यय  देशों  es  जाने  स्थिति  में  धन  के  रूप

 में  प्रतिकर  देना  आवश्यक  नहीं  है  और  og  कि  किसी  gat  रुप  में  भी  प्रतिकर  feet  जा  सकता

 इस  हेतु  योजनायें  मांगी गई  थो  cog  कर्मचारियों की
 ओर

 से
 कोई  भी  योजना  नहीं  भेजी

 गई  मेंने  स्वयं  एक  योजना  बनाई  है  जिसपर  कि  वह  बातचीत  कर  सकते  ह
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 15  1888  )  लिखित  उत्तर

 श्री  अ०  न  :  जीवन  निर्वाह  व्यय  केशांत  बढ़  जाने  की  दृष्टि  से  तथा  इस  दृष्टि  से
 भी  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कभी  भी  कर्मचारियों  को  पुरा  प्रतिकर  नहीं  दिया

 का  सरकार  न ्य  पर  विचार  करो  कि  इन  कम  चोरियों  कों  अनाज  तथा  अन्य  अत्थटवर्ण्क

 वस्तुयें  सहायता-प्राप्त  दुकानों  से  महंगाई  भत्ते  के  बदले  में  दी  जाय  ?

 थी  सचिन्द्र  चौधरी  :  अत्यावश्यक  वस्तुओं के
 बारे

 में  विचारो  रहा है
 और  उन्हें  इस

 योजना

 में  सम्मिलित  किया  जा  रहा

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  सरकार  जीवत  निर्वा६  व्यय  देशनांक  वैज्ञानिक  आधार  पर  तैयार  कर  गी

 जेसा  की  अन्  उन्नत  देशों  में  होता

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :
 यह  प्रदान  मुख्य  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननी  मंत्री  के  पास  इस  समय  उत्तर  नहीं है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  May  I  know  whether  Government

 propose  to  give  financial  aid  to  the  State  Governments  to  enable  them  to  pay  dear-
 ness

 allowance  to  their  employees;  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  given?

 श्री  चन्द्र  चोरों  :  राज्य  सरकारी  के  कमंच।/रियों  को  महंगाई  भत्ता  दिये  जाने  का  काय

 राज्य  सरकारों  का  ही  राज्यों  में  बढ़े  हुये  जीवन  निर्वाह  व्यय  दैनिक  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार अथ  सहायता  नही ंदे  सकती  क्योंकि  इससे  केन्द्रीय  सरकार के  राजस्व  में  कमी  पड़गी  ।

 ग्हेंएक  एसा  भाग् ला  है  जिसका  उत्तर  देने  के  लिये  में  तेयार  नाहीं  हूं  ।

 cmap

 watt  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Ayurvedic  Graduates

 *1488.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  formulating  any  scheme  to  prescribe  uniform

 pay  scales  for  the  Ayurvedic  Graduates  in  the  country;  and

 (b)  ifso,  when  it  is  likely  to  be  done?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 (Shri  B.  5.  Murthy)  :  (a)  No,  Sir.  This  is  a  matter  that  concerns  the  State
 Governments.

 (b)  Does  not  arise.

 जोधपुर  कमर्शल  बेक

 *
 1490.  श्री  उ०  स० भ  त्रिवेदी  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  12  सित  ,  1961  को  जोधपुर कमर्शल  की  आस्तियों  पर  कब्जा
 के  उसे  सेंट्रल  बैक  आफ  कर  दिया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  को  इन  हस् =  रित  आस्तियों  के  बारे  में  बक  के  अंशधारियों  की
 ओर  से  कोई  शिकायतें  मिली  हे  ;  अं

 हस्तांतरित  की  गई  आस्तियों  का  मूल्य  कितना  है  ?  .
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 Written  Answers  Vaisakha  15,  1888  (Saka)
 एए  rr yg,

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ब०  राठ  :  (#)  जोधपुर  कमर्शल  da  को

 जुलाई  1961  से  भुगतान  स्थगित  करने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  और  बाद  में  इसे  16  अक्टूबर
 1961  से  सवाल  बेक  आफ  इंडिया  में  मिला  दिया  गया था

 जी  ati  कुछ  दौर-होल्डरों  ने  सुझाव  fear  है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने

 का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  कि  हस्तान्तरक  बेक  की  पुरी  परिसम्पत्ति  का  मूल्य

 ager  किया  ताकि  शेयर-होल्डरों  की  पुरी-पुरी  अदायगी  की  जा  सकें  ।

 जिस  दिन  इस  बेक  का  विलय  करने  की  योजना  लागू  उस  दिन  110  24  लाख  रुपये

 के  बही-मूल्य  की  परिसंपत्ति  सेंट्रल  बेक  आफ  इंडिया  को  अन्तरित  की  गयी  थी  ।  इस  परिसंपत्ति  में  से

 31.  25  लाख  रुपये  के  बही-मूल्य  के  अग्नियों  था  कुछ  अन्य  रकमों  को  तत्काल  ayer  होने  योग्य  नहीं

 समझा  गया  या  उनकी  वसूली  सन्देहपूर्ण  समझी  गयी  ।  इस  परिसंपत्ति  का  मुख्य  वसूल  करने  के  लि  ए

 भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  th

 आसाम  सरकार  को  राजस्व  हानि

 ै
 1493.  श्री  रा०  बरुआ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 क्या  आसाम  सरकार  को  आसाम  करारोपण  आदि  से  ले  जाये  गये  माल

 1954  के  arene  चाय  तथा  पटसन  पर  लगाये  गये  बहन  कर  को  पुनः  लागू

 करने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमति दे  दी  गई

 यदि  तो  यह  मामला  सरकार  के  पास  कब  थे  अनिर्णीत  पड़ा  और

 आसाम  सरकार  नेਂ  पिछले  कुछ  वर्षों  से  of  करोड़  रुपये  प्रतिबंध  जो  राजस्व  हानि  उठाई

 क्या  सरकार  का  विचार  उसकी  प्रतिपूर्ति  करने  का  है  ?

 fra  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  रा०  भगत  )  (#)  नहीं  ।

 यह  मामला  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सम्बन्धी  अमरीकी  संस्था

 *  1494.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  श्री  स०  मो०  बनर्जी

 Slo  धरने  सेन  :
 श्री  क  पाण्डेय

 नीति  रेणु  चक्रवर्ती  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1966  के  में  एड  क्लोस  पीस  एज  प्राइस

 फार  aa  नामक  शीष
 क

 के  अंतगर्त  प्रकाशित  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सम्बन्धी  अमरीकी  संस्था  के  वक्तव्य

 की  ओर  दिलाया  गया  है  जिस  में  स्पष्टीकरण  करते  हुए  आगे  यह  कहा  गया  है  कि  भविष्य  में  भारत

 को  ऋण  देता  इस  बात  पर  fide  करेगा  कि  वह  उस  उपमहाद्वीप  में  स्थिरता  तथा  दांतिपरण

 सम्बन्ध  बनाये  रखन  में
 कहां

 तक  लगातार  प्रयत्नशील  रहता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 लिखित  उत्तर 5  1966
 i

 वित्त  मंत्री  दादी  sit  at

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  (qoua oV oBlsost< ०  )
 ने  अमरीकी  कांग्रेस  के  सामने  जो  सारांश  पेश  किया  है  वह  भारत  सरकार  को  नहीं  मिला  ।  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  के  राष्ट्रपति  ने  1  1966  को  अमरीकी  कांग्रेस  के  नाम  जो  सन्देश  भेजा  था  उसमें

 उन्होंने  कहा  था  :  और  पाकिस्तान  दोनों  को  से  सहायता  का  दिया  जाना  तब

 तक  बन्द  रखा  जायगा  जब  तंक  इस  बात  का  समुचित  निश्चय  नहीं  हो  जाता  कि  दोनों  देशों  में  फिर

 लड़ाई  नहीं  होगी  ।
 ”

 मूल्यों  में  स्थिरता  बनाये  रखना

 *
 1495.  श्री  दी०  do  sat

 :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्यों  में  स्थिरता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  उपाय  निकाले  गधे  हे  ;

 यदि  तो  उन  का ब्यौरा क्या  और

 उन्हें  का यं रूप  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रा०  :  से  :  सरकार  उत्पादन

 कर  और  मुद्रा  सम्बन्धी  उपयुक्त  नीतियों  के  द्वारा  मांग  पर  नियंत्रण  और  जनता  द्वारा  इस्तेमालਂ

 की  जाने  वाली  अत्यावश्यक  वस्तुओं  की  कमी  के  सलय  उन  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  वितरण  का  नियमन

 करने
 के

 उपाय  करके  मूल्यों  को  यथासम्भव  अधिक से  अधिक  स्थिर  रखने  बर।बर  प्रयत्न  करती

 रहती है

 कलकत्ता  क  चांदी  शोधक  कारखाने  में  चोरी

 1496.  श्री  अ०  सि०  सहगल  :  श्री  नि०  र०  भास्कर

 श्री  महेश्वर  नायक
 :  ay  लौ ला घर  कट की  :

 श्रीमती  सिन्हा :  श्री  रा०  बरुआ  :

 चय  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चांदी  दोधक  से  बड़ी  मात्रा  में  चांदी  चुराई  गई

 यदि  at,  तो  कितनी  ;  और

 उसे  बरामद करने  के  लिय  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  रा०  :
 जी  नहीं

 और  (7)  हालਂ  में
 दो

 अवसरों  पर  18.  85  किलोग्राम  ए  सा  बचा-खुचा  माल

 प्रक्रिया  में  बच  रहता  जिसमें  चांदी  काफी  मात्रा  में  चांदी  साफ  करने  के  कारखाने  के  सुरक्षित
 क्षत्र

 से बाहर  मिला  ।  पहलें  मौके  परिस्थिति  साक्ष्य  एविडेंस  )  से  यह  पता  चला  किः
 किसी  खास  कम  चारी  ने  चोरी  करने  का  यत्न  कियां  इसलिए  जांच  का  काम  पुलिस  को  सौंप  दिया
 गया  ।  दूसरे  मौके  घटना  का  सम्बन्ध  किसी  खास  आदमी  से  नहीं  जोड़ा  जा  इसलिए
 खुचा  चांदी  साफ  करने  के  कारखाने  के  हिसाब  में  दिखा  दिया  गया  ।  अनुमान  है  कि  वह  जो

 पहले  मिला

 जा  पुलिस

 की  कार्रवाई
 तद

 होने  के  चांदी  साफ
 करने

 के
 कारखाने

 को  लौटा  दिया
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 Written  Answers  May  5,  1966

 भारत  घुड़दौड़

 1497.  डा०  श्रीनिवासन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  घुड़दौड़  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिए  कम  से  कम  विदेशी  जातियों  के
 पेशेवर  सवार )  के  बुलाये  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  दादी  (#)  ag  राज्य  सरकार  का  विषय  है  ।

 और  :  विदेशी  जातियों  के  पेशेवर  की  नियुक्ति  पर  विदेशी  मुद्रा
 विनियमों  के  अनुसार  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।  किसी  भी  विदेशी  जाकी  की  प्रस्तावित  नियुक्ति  पर

 सरकार  कड़ी  नजर  रखती  है  |

 अकादमियों  द्वारा  सरकारी  क्वार्टरों  का  किराये  पर  दिया  जाना

 *  1498.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  बहुत  से  सरकारी  कर्मचारियों  जिन्हें  सरकारी  क्वाटर  अलाट

 किये
 जा  चुके  सारे  के  सारे

 क्वाटर  को  बहुत  अधिक  किराये  पर  दे  रखा है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एसे  कर्मचारी  प्रीमियम  अथवा  पगड़ी  के  रूप  में  बहुत  अधिक

 राशि  लेਂ  लेते  हू  ;  और

 यदि  तो  इन  ada  कार्यों  को  रोकते  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मेहरचन्द  :  और

 जी  नहीं  ।  पिछले  एक  ad  के  दौरान  दिल्ली में  सरकारी  करमचारियों  को  आवंटित  किये  गय  क्लब

 39,000  सामान्य  पुल  निवास  स्थानों  के  एवं  में  अनधिकृत  safecaara  तथा/अथवा
 अधिक  किराया  वसूल  करने  आदि  at  शिकायतों  की  संख्या  औसतन  18  प्रति  माह  थी  |

 शिकायतों  की  पूरी  तरह  से  जांच  पड़ताल  की  गयी-है  तथा  जहां  भी  आरोप  सिद्ध  हुए
 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  समूचित  काय  वाहीਂ  की  गयी  है  ।

 ~~ fazer  से  ऋण

 *
 1499.  श्री  फ्लोरल  :-  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :

 भी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  facta:

 श्री  त्र०  बरुआ  :  श्री  राम  रख  यादव
 :

 त्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (#)  कया  यहं  सच  है  कि  होल  में  ब्रिटेन
 और

 भारत  के  बीच  एक  ऋण  करार  किया  गया
 ;

 (a)  तो  उस  की  द  क्या  और

 इस  करार  के  अधीन  ब्रिटेन  ने  भारत  को  कुल  कितना
 ऋण

 दिया  है  ?
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 ा

 वित्त  मंत्री  सचिन्द्र
 :

 से
 :

 ब्रिटन  और  भारत  की  सरकारों
 के

 बीच  20

 1966  को  50  लाख  पौंड  (6.  67  करोड़
 रुपये  )  दे

 के  ऋण  के  दो  करारों  पर

 र  हस्ताक्षर
 हुए

 |  बड़ा  ऋण  48.33  लाख  पौंड  (6.  44  करोड़  रुपये )'  का  है  और
 इसका

 प्रयोजन  ,  भोपाल
 हेवी

 इलेक्ट्रिकल  प्रोजक्ट  द्वारा  ब्रिटेन  से  मशीनों  के  हिस्से  और  खास  तरह  के  कच्चे  माल  ar  sata  किये

 जाने  के  लिए  वित्त-व्यवस्था  करना  है  ।  1.  67  लाख  पौंड  (0.23  करोड़  रुपये  )  का  दूसरा

 पाइराईटस  एण्ड  केमिकल्स  डेवलपमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  लिए  सुन्दरी  में  गंधक  के  तेजाब  का  एक

 कारखाना  बनाने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए है  ।  पे  ब्रिटेन  के  सहायता  संघ

 द्वारा  भारत  को  1965-66  के  लिए  दी  जानें  वाली  सहायता  के  हिस्से  के  रूप  में  हैं  और  ges  25  वह

 की  अवधि  में  लौंदा या  जाना  है  जिसमें  7  व  की  श्यामली  अवधि  भो  शामिल  है  ।  इन  ऋणों  पर  व्याज

 नहीं  fear  जाना  है  ।

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  द्वारा  बिजली  की  दरो ंमें  विधि

 *  1500.  शना  महवर  नायक  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  कार  लाल  बरवा  at  यश्पाल  सिह

 lo  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  श्री  बड़

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  नगरपालिका  ने  घोषणा  की  1  1966 से  घरेलू
 तथा

 वाणिज्यिक
 कार्यो ंके  लिये बिजली  देने की  दरें  9  और  13  पेसे  से  बढ़ाकर  11  और  15  पैसे

 कर दी  और

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  fara  प्रकार

 सिचाई और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  ः  हों

 नहीं  ।

 राज्यों  के  कर्मचारियों  के  लिये  महंगाई  भत्ता

 के  1501.  श्री  नाथ  पाई

 डा०  महादेव  प्रसाद

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकारी  कम  चोरियों  को fea  जाने  वाले  भत्ते  के  समान

 महंगाई  भत्ता  देनें  की  घोषणा की  है  ;

 और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इनमे  से  किन्हीं  राज्य  सरकारों ने
 केन्द्र

 से  सहायता  देने  के  लिए  कहा  है

 यि  तो  केन्द्रीय  संसाधनों  से  राज्यों  को  कितनी  धनराशि  दी  गयी  है  अथवा  दिये  जाने  का
 प्रस्ताव  किया गया  हैं

 ?

 वित्त  मंत्रालय  म  राज्य
 मंत्री  Towa  )  :  यद्यपि  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने

 अपने  कम
 चारियों

 के  महंगाई  wet  की  दरों  में  वृद्धि  करने  की  घोषणा  की  लेकिन  उनमे ंसे  केवल  मद्रास
 सरकार  ने ंउन्हें  मौजूदा  केन्द्रीय  दरों  के  बराबर  वार

 देने
 का  निश्चय

 किया हू
 ।

 ")
 इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्र  दारा  न  कोई  सहायता  दी  गयी  है  और  न  देने  का  प्रस्ताव  किया

 गयां
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 Bonus  to  L.  I.  C.  Policy  Holders

 *1502,  Shri  Madhu  Limaye  :  Shri  M.  L.  Dwivedi

 Shri  Yashpal  Singh  Shri  Bhagwat  Jha  Azad

 Shri  Mohammad  Elias:  Shri  S.  हित  Samanta

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Subodh  Hansda  e

 Shri  P.  C.  Borooah

 Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Life  Insurance  Corporation  have  decided  to  give  increased

 bonus  to  their  policy  holders  for  the  year  1965;

 (b)  ifso,  the  details  thereof;  and

 (c)  how  it  compares  with  the  previous  year?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  B.  R.  Bhagat)

 (a)  Yes,  Six

 (b)  &  (c).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 Bonus  declared  on  Cor-  Bonus  declared  in  res-

 poration’s  Policies  pect  of  policies  issued

 Valuation  Endowment  Whole  Life  by  erstwhile  insurers

 Assurance  Assurances

 (Rs.  per  thousand  sum

 assured  per  annum)

 As  at  31-3-1963  14°00  17°50  Bonuses  as  shown  In

 As  at  31-3-1965  16-00  20:00  the  Schedule  atta-

 ched  to  the  Fourth

 and  Fifth  Valua-

 tion
 Reports

 which  have  alr  eady
 been  laid  on  the

 Table  of  the  House
 —

 मजरा  सम्बन्धी  नीति

 *  1503.  श्री  प्र०  | हम  बरुआ  क्यां  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बतानेਂ  की  कपों  करेंगे

 किः

 क्यो
 योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  किये  गये  मजूरी  सम्बन्धी  नीति  के  अध्ययन  दल  ने  वेतन

 पाने  वाले  प्रत्येक व्यक्ति  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ल०  ना०  :  और  :  योजना  आयोग  के  श्रम

 सम्बन्धी  पेनल  द्वारा  गठित  मारी  सम्बन्धी  नीति  अध्ययन  ca  के  कई  सदस्यों  ने  न्यूनतम

 मजदूरी
 निश्चित  करने  की  आवश्यकता

 पर
 बल  दिया  ।  पेनल  द्वारा  गठित  सात  अध्ययन  दलों

 के
 अध्यक्षों  की  बैठक

 में  इस  विषय  पर  अग  विचार  होगा  ।  इन  अध्ययन  दलों की  अलग से  अपनी  बैठकें

 पहले  ही  हो  चुकी हैं  ।
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 राज्यों  में  अधिष्ठापित  बिजली  क्षमता

 ै
 1504.  श्री  पर  वबेकटासुब्बया

 :  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी

 at
 हुकम  चन्द  कछवाय  श्रीमती  तारकेश्वर

 ै शक श्री  यशपाल  सिह  श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य

 शी  प०  Alo  बारुपाल  श्री  तिरुमल  राव

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 al करेगा  -
 Wit  जिसके  चौथी विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  की  aa  स्वीकृत  अधिष्ठापित  क्षम  क्या हू

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  TH  चालू  होने  की  आशा  है  ;

 चौंकी  पंचवर्षीय  के  अन्त  तक  विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  की  अनुमानित  मांग  क्या

 हॉग

 किने  राज्यों  में  भार  सर्वेक्षण  के  अनुसार  अभी  पर्याप्त  बिजली  मंजूर  की  जानी  और

 इन  कमियों  को  पहले  पूरा  करने  वाली  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिय  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री
 फवर्द्दीन  :  (F

 तथा  :  विवरण  के

 रूप
 में  संलग्न हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6226/  661]

 तथा  तृतीय  वर्षीय  भार  सर्वेक्षण  के  अनुसार  आन्ध्र  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल के  राज्यों  में  बिजली  की  काफी  कमियां  होने  की

 सम्भावना  इन  राज्यों  में  बिजली  की  कमियों को  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  स्कीमों

 पर  विचार  क्रिया  जा  रहा हैं  |

 अफीम  की  खेती

 *  1505.  श्री  उ०  हूँ  त्रिवेदी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  satel  वस्तु  विभाग  ने  परीक्षण  के  तौर  पर  नीमच  में  अफीम  को  खेती  की  है

 प्रति  हैक्टर  कितनी  परिवार  हुई  और

 क्या  सरकार  ने  इस
 पैदावार

 की  तुलना  अफीम  की  खेती  के  लिये  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली

 के  अधीन  की  गई  खेती  की  निर्धारित  पैदावार  से  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  राठ  :  अफीम  की  प्राप्त  उपज  की
 दोहरे

 तरीके  से  जांच  ऐसे  बीज
 की

 तलाश  जो  अधिकतम  उपज  अथवा  मालकिन  की  मात्रा  ऐसी
 खाद  अथवा  ऐसी  किस्म  की  खाद  तेयार  करना  जिससे  बढ़िया  फसल  हो  आदि  कई  कारणों से  नीमच  में

 अफीम  की  प्रयोगात्मक  खेती  की  गई  है  ।

 सन्  1965-66  की  फसल  में  अलंग  अलग  खेतों  में  उपज  25  से  लेकर  54
 प्रति  हैक्टर  हुई  है  ।

 देने  के  लिए  किसानों  की  योग्यता  का  विचार  करने  के  लि  far x  रव रित  लाइसेंस  देने
 के  सिद्धान्तोंਂ  के  अधीन  योग्यता  सिद्ध  करने  वाली  न्यूनतम  उपज  निर्धारित  करते  समय  जिन  कई  बातों

 को ध्यान में  रखा  जाता  उनमें  से  एक  यह  भी  है  ।
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 केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  को  नगदी  से  भिन्न  सहायता

 1506.  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 श्री

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  निर्वाह-व्यय  में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  को  समाप्त  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 के  कामना  रियों  को  नकदी  से  भिन्न  सहायता  देने  के  sea  पर  अंतिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  दलविन्द्र  :  और  इस  मामले  पर  अभी  विचार  किया  जा  रही

 जा एक  अन्तिम  योजना  बनायी  गयी  है  अर  अब  उसकी  आगे  जांच  की  रश

 दिल्ली  भूमि  तथा  गृह-निर्माण  सम्बन्धी  नीति

 *
 1507.  श्री  दी०  नाच  शर्मा  :

 भीं  प्र०  चे०  बरुआ  :

 क्या  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मकानों  की  अत्यन्त  कमी  विशेषकर  कम  तथा
 मध्यम  आय  वाले  वर्गों  के  देखते

 हुए  दिल्ली  में  भूमि  तथा  गृह-निर्माण  सम्बन्धी  नीतियों  में  पुनरीक्षण  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया  गया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मेहरचन्द  :  और  :  सरकार

 को  समस्या  का  पता  है  ।  संबंधित  अधिकारियों  से  चर्चा  आरंभ  कर  दी  गयी  कोई  ठोस  परिणाम

 प्राप्त  करने  में  कुछ  महीनें  लगेंगे  ।

 अनुसंधान  भिक्षावृत्ति  पर  आय-कर

 *1508-  श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनदान  विश्वविद्यालय  विभागों  तथा  ऐसी  ही  अन्य  संस्थाओं

 द्वारा  दी  जाने  वाली  अनुसंधान  शिक्षा वृत्तियों  पर  आयकर  1961  की  धारा  10  (16)

 के  Arata  कर  नहीं  लगाया  जाता  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  जिला  कर  सम्बन्धी  केन्द्रीय  als  कोई  समान  नीति  का  अनुसरण  कर

 रहा  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  भेद-भाव  के  क्या  कारण  हें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit wo  रा०  :  जी  हां  ।  दिक्षा  सम्बन्धी  व्यय  की  पात

 के  लिए  दी  जानेवाली  सभी  छात्रवृत्तियों  को  आय-कर  से  छूट  मिली  हुई  है  ।

 sai

 =~¥  स्याह
 प्रश्न  Vol  झ उठता |
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 संतति  निग्रह  उपायों का  जन्म  दर  पर  प्रभाव

 509.  श्री  aa  लिमये

 श्री  यदा पाल सिह

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  :

 कया  ऐसा
 कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  1960-70  दादी  में  कितनी  जन्म  दर  होने

 की  सम्भावना  और

 योजना  अवधि  में  संतति  निग्रह  उपायों  और  प्रचार  का  इस  समस्या  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री  धन  सु०  ही  ।

 योजना  अवधि  में  किये  गये  प्रचार  का  प्रभाव  बहुत  उत्साह-र्द्धक  रहा  है
 जसा  कि  इस

 तथा  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  जहां  लगभग  1956  में  जबकि  देश  में  परिवार
 नियोजन

 कार पे क्रम  शुरु  किया

 गया  लोग  परिवार  नियोजन  के  साधनों  को  अपनाने  में  बहुत  हिचकिचाते  वहां  अब  वस्तु-स्थिति
 अनट १

 एकदम  भिन्न  हो  गई  है  ।  व्यापक  प्रचार  के  परिणाम  स्वरूप  अब  काफी  लोग  परिवार  नियो  sie  के  पक्ष

 में  ग्रामीण  क्षत्रों
 में  भी

 अधिकाधिक  महिलाएं  लूप  लगवा  रही  है  और  अधिकाधिक  पुरुष
 नस-बन्दी  करवाने  के  लिये  आगे  आ  रहे  तथापि

 इतनी  जल्दी  यह  नहीं  बतलाया  जा  सकता  किं  अब

 तंक  बरते  गये  सन्तति  निग्रह  उपायों  का  देश  में
 सम्पूर्ण

 जन्म  दर  पर  कोई  विशेष  उल्लेखनीय
 प्रभाव  पड़ा

 है
 या  नहीं  ।  भले  ही  यह  देखा  गया  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  विशेषतया  जहां  परिवार  नियोजन  काय  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  री  कायें  किया  गया  जन्म  दर  में  कमी  की  एक  निश्चित  प्रवृत्ति  पायी  गई  है  ।

 उदाहरण  के  लिए

 (1)  age  जिला
 के

 गांधी ग्राम  के  भ्रमर  खण्ड  में  रजिस्टर्ड  जन्म
 दर  1961

 में  44.  14  से  घट

 कर  1964 में  37.  72  हो  गई  हैं  (14.  5  प्रतिशत कमी  )  ।

 (2)  कलकत्ता  के  समीप  सिंगूर में  किय  गय  एक  ग्राम  क्षेत्र  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  कहां
 स्टड  जन्म  दर में  12.  1  प्रतिशत की  कमी  हुई  जो  1957 में  42.0  थी  az  1961

 36.9  रह  गई  ।

 (3)  उड़ीसा  और  पंजाब  राज्यों  ने  भी  रजिस्टरों  जन्म  दरों  में  कमी  हुई  बतलाई  है  जो

 ऋम  इस  प्रकार  है  --1960 में  31.8  से  घट  कर  1964 में  28.8  (9.  4  प्रतिशत

 1956 में  27.  79  से  घट  कर  1963 में  24.  07( 13.  4  प्रतिशत कमी  )  और

 1960 में  39.  49  से  घट  कर  1964 में  32.  42  (10,  3  प्रतिशत कमी  )

 दिल्लो  में  मूल्यों  में  वृद्धि

 10.  श्री  प्र०  चल  बरुआ :  श्री  दी०  चल  शर्मा

 श्रीमती  सावित्री  निगम  श्री  शिवचरण  गुप्ता

 श्री  तुलसीदास  जाधव

 ्य  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दस
 सप्ताहों

 में
 राजधानी  में

 में  अधिकांश  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मूल्य
 10  प्रतिशत  से  लेकर  20  प्रतिशत  तक  बढ़  गय  और

 यदि  at,  तो  विभिन्न  वस्तुओं  के  वर्तमान  दाम  1966  के  अन्त  के  सत्यों  की  तलना

 में
 कसे  और इस  वृद्धि के  क्या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ब

 ०
 रा०  :  और  (|)  :

 नहीं
 ।

 दिल्ली  प्रशासन

 द्वारा
 25  उपभोक्ता  वस्तुओं  गुड्स  )  के  साप्ताहिक  खुदरा  मूल्य

 के  आंकड़े  रखे  जाते  25

 1966  को  समाप्त  हुए  दस  सप्ताहों  में  13  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ ;  छः

 वस्तुओं  के  मुख्य  में  10  प्रतिशत  से  कम  की  वृद्धि  5
 वस्तुओं  कि  मूल्यों  में  10  प्रतिशत  और  उससे

 अधिक  की  वृद्धि  और  इस  अवधि  में  एक  वस्तु  का  मूल्य  सुचित  नहीं  किया  गया  ।

 दिल्ली  बिजली  संभरण  उपक्रम  क  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  का  नोटिस

 *1511.  श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  बिजली  संभरण  उपक्रम  तकनी की  पर्यवेक्षक  कर्मचारी  संघ  ने  22  1966

 से  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया

 क्या  दिल्ली  बिजली  संभरण  उपक्रम  के  अधिकारियों  संघ  के  बीच  बातचीत  असफल  हो  गई

 है  तथा  मुख्य  आयुक्त  और  श्रम  आयुक्त  दवारा  हस्तक्षेप  करने  पर  हड़ताल  5  1966  तक  के  लिये

 स्थगित  कर  दी  गई  और

 और  इस  सम्बन्ध  में  कोई यदि  at,  तो  इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पंचवाही  की  गई  तो  क्या  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :  से  )  :  विवरण  सभा  पटलਂ  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 नहीं
 ।  देसी  की  टर्विनिंकल  सुपरवाइजर  स्टाफ  ऐसोसिएशन  ने  नहीं  अपितु  दिल्ली  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी  वकंत  यूनियन  ने  22-4-66  से  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया
 था

 ।  देसी  की  टेक्निकल

 सुपरवाइजर  स्टाफ  एसोसिएशन  ने  जिसको  मान्यता  प्राप्त  नहीं  4  1966  से  हड़ताल
 करने  का  नोटिस  दिया  था  ।  समझौता  अधिकारी  ने  दोनों  पक्षों से  बातचीत  की  ।  दिल्ली  के  मुख्य

 आयुक्त  ने  उन  मांगों  को  औद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  10  की  उप-धारा  (1)
 के  अन्तर्गत  न्याय  fata  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  है  जिन  पर  समझौते  की

 बातचीत के  दौरान
 किसी  भी  फैसले

 पर  नहीं  पहुंचा जा
 सकता  था  परन्तु  देसी  की  टेक्निकल  सुपरवाइजर  स्टाफ

 सीएएन  ने  30  अप्रेल  1966  की  अर्ध  रात्री से  हड़ताल  करदी  थी

 नहीं  ।  बातचीत
 असफल  नहीं  हुई

 थी  |  यूनियन ने  प्रस्तावित  हड़ताल  को  5  मई  1966

 तक  स्थगित  किया  था  ।  बाद  में  27  ata  1966  को  यूनियन  और  दिल्ली  बिजली  संभरण

 समिति  के  अध्यक्ष  के  बीच  हु  ए  समझौते  के  परिणामस्वरूप  प्रस्तावित  हड़ताल  बन्द  हो  गई  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 अध्ययन  अलक़ादा  पर  सरकारी  कर्मचारी

 *  1512.  Wo  स०  मो ०  बनर्जी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकारी

 कर्मचारी  को  अध्ययन  अवकाश के  दौरान  उसके  अवकाश  वेतनਂ
 जो  fe  आधार  औसत वे वेतन  के  बराबर  होता  अतिरिक्त  अध्ययन  भत्ता  दिया  जाता है  ;

 छात्रवृत्ति  अथवा  वजीफा  प्राप्त  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  आम  तौर  पर

 अध्ययन  भत्ता  मंजूर  नहीं  किया  जाता ;  और

 (7)  क्या  मिलने  वाले  अध्ययन  भत्ते  अथवा अध्ययन भत्ते  के  बदले  मिलने  वाली  छात्रवत्ति
 की  राशि  पर  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  कर  देना
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 5  1966  लिखित  उत्तर

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ल०  सा०

 oft  ai  लेकिन  यदि  छात्रवृत्ति  या  वजीफे  की  वास्तविक  रकम  अध्ययन  भत्ते  की
 रकम

 कम  हो  तो  दोनों  के  अन्तर  की  रकम  दी  जा  सकती है

 जी  नहीं  ।

 त्रिचूर  अस्पताल

 4809.  श्री  अ०  क०  गोपालन :  क्या  स्वास्थ्य तथा  परिवार नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  त्रिचूर  अस्पताल  सलाहकार  समिति  ने  त्रिचूर  अस्पताल
 में  अधिक  डाक्टर  नियुक्त

 करने  की  सिफारिश  की  है  क्योंकि  उस  अस्पताल  में  रोगियों  की  तथा  बहिरंग  रोगियों  की

 संख्या  बढ़  गई

 क्या  समिति  ने  यह  सिफारिश  भी
 की  है  कि  किराये  वाले  वार्डों  का  किराया कम  किया

 जाये  और  एक  सार्वजनिक  टेलिफोन  की  व्यवस्था की  जाये  ;  और

 यदि  होता  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ब०  सु०  ati

 (a)  इस  समय  दो  कमरों  का  किराया  आठ  रुपये  और  एक  का  छः  रुपये  लिया  जाता

 lag  बिलकूल  मामूली  प्रतीत  होता है  आवश्यक्ता
 anal  जाने  पर  ही  किराये  की  दरों में

 संशोधन  करने  के  .  प्रदान  पर  विचार  किया  जायेगा ।.  एक  संवैधानिक  टेलिफोन  की  व्यवस्था

 पहले  कर
 दी

 गई

 pan (7)
 राज्य

 सरकार  सलाहकार  समिति
 द्वारा  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों

 कीं
 जांच  कर

 रही
 है  ।

 कोचीन  जल  संभरण  तथा  मल  निकास  योजना

 4810.  श्री  अ०  क०  गोपालन  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 संया  विश्व  स्वास्थ्य  संघ  के  विशेषज्ञों  ने  1965  में  एर्नाकूलम  का  दौरा

 किया  था  और  कोचीन  जल  संभरण  तथा  मल  निकास  योजना  का  उसी
 स्थान

 पर  तकनीकी

 और  वित्तीय  अध्ययन  किया  था ;

 यदि हां  तो  उसने  क्या  सिफारिशें  की  हें  ;

 क्या  राज्य  के  इंजी  नियर  cee  ही  प्रतिवेदन  तयार  कर  चुके  और

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  5  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  इस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिये

 और  कितने  धन  की  आवश्यकता  होंगी  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  सु०  मूर्त  at

 और
 :

 अपेक्षित  सूचना  परिशिष्ट में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये
 नसिया  एल०  डी०  6227/66

 1]
 34.8  करोड़  रुपये  ।
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 आयुर्वेद  ate

 4811.  श्री  ई  क०  गोपालन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंग  कि

 क्या  केरल  राज्य  आयुर्वेद  सलाहकार  बोझ  ने  सरकारी  क्षेत्र  तथा  सहकारी  क्षेत्र  में  एक

 वेदिक  औषध-निर्माणਂ  कारखाना  स्थापित  करने  के  संबंध  में  सरकार  से  सिफारिश  की

 क्या  उन्होंने  नारियल  जटा  बोझ  तथा  रबड़  बोर्डे  के  नमूने  TT  एक  आयुर्वेद  बोर्ड  बनाने  की

 भी  सिफारिश  की  है  ताकि  आयुर्वेदिक  दवाइयां  विदेशों  में  बेची  जा  और

 यदि  तो  इस  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 क ह
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ब०  सु०  :  और  )

 जीन नहीं  ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 केरल में  हेमा

 4812.  श्री  Ao  Fo  गोपालन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 प्राम
 क्या

 सरकार  को  पता  है  कि  1965  में  कुछ  यात्रियों
 जो

 मन्दिरਂ  गये
 वहां

 से  लाया  गया  प्रसाद  खाने  से  केरल  के  कुछ  भागों  में  हाल  में  हैज़ा  फल  गया

 यदि  तो  इसके  परिणाम  स्वरूप  feat  व्यक्तियों  की  मत्य  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बीमारी  के  फलाने  के  कारणों  की  जांच  करवाने  का

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  सु०  :  केरल  सरकार
 ने  बतलाया  है  कि  नवम्बर  और  दिसम्बर  1965  में  पयाम  मन्दिर  प्रसाद  खाने  से

 हैजा
 की  कोई  घटना

 नहीं  हुई  है  तथा  इन  महीनों  में  हैज़ा  की  जो  घटनायें  हुई  हैं  वे  जनवरी  1965  में  फली  महामारी

 अनुसरण  में  ही  हुई  है  ।

 और  ये  प्रत  नहीं  उठते  ।

 शोलायार  परियोजना

 4813.  श्री  अ०  क०  गोपालन  श्री  दी०  चे  फार्मा

 श्री  वासुदेवन  नायर  महादेव  प्रसाद
 :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  क़र्या  करेंगे  कि

 क्या  दो ला यार  परियोजना  के  प्रथम  तीनਂ  कारखाने  बन  कर  तयार  होने  वाले  हैं  ;

 यदि  तो  वे  कब  तयार  हो  और

 चालू  हो  जाने  पर  इन  तीनों  कारखानों  की  क्षमता  कितनी  होगी

 सिचाई  और
 विद्या

 मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद )  :
 तथा

 :
 शोलायार  बिजली  घर  का

 प्रथम  यूनिट  (  18  मेगावाट  )  का  प्रचालन  परीक्षण  हो  रहा  हैं  और  इसके  शीघ्र  ही  चालू  होने की  सम्भावना

 अन्य  दो  यूनिटों  के  क्रमशः  1966  और
 1966  में  चालू  होने

 की  सम्भावना हैं  t

 (7)  जब  ये  तीनों  यूनिट  च  ल  हो  जायेंगे  इनकी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  54  मैगावाट  होगी  ।
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 केरल  में  क्षय  रोग

 _  18
 14-  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केरल  में  क्षय  रोग  के  रोगियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिये

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया है  ;

 यदि  at,  तो  यह  रोग  फिन  क्षेत्रों  मे ंअधिक  फैला  हुआ  है  ;  और

 (a)  क्या  ag  सच
 है  कि  बीड़ी  कारखानों  में  बुरी  दशा  होने  के  कारण  बीड़ी  कर्मचारियों

 में  तपेदिक  का  रोग  फेल  रहा

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार
 नियोजन  मंत्रालय  में

 उप-मंत्री  ब०  Yo  :
 से  :

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रखे  दी  जायगी ।

 केरल  में  मेहतरों  क  लिय  मकान

 कं  _
 4815:  श्री  प०  कुन्दन  :  कया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  की  नगरपालिकाओं  तथा  नगर  निगमों  में  मेहतरों  के  लिये  अब  तक  कुल  कितने

 मकान  बनाये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  ara  के  लिये  कोई  धनराशि  नियत  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तीसरी  पंचे  वर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  नियत  की  गांधी  और

 कितनी  खर्चे  के  गई  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  उप-स्त्री  चन्द्र  :  केरल  राज्य  की  सभी

 नगरपालिकाओं  और  दो  निगमों  में  178  मेहतरों  और  भंगियों  को  लिये को  मकानों  के  लिये

 जमीने  तथा  168 को  मकान  बनवाने  के  लिये  अनुदान  दिये  गय थ  ।  य  दोनों  योजनायें  पूति
 के  विभिन्न  स्तरों  पर  हैं  ।

 at

 विनिधान  3.12  लाख  रुपय  |

 खर्चे  चके  2.98  लाख  रुपये  |

 केरल में  बागान  मजदूरों  के  लिये  मकान

 करें  18

 श्री
 प०  चके कुच्हन  कया

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 केरल  में  बागान  मजदूरों  के  लिये  अब  तक  कुल  कितने  मकान  बनाये  गये  हैं  ;

 वायनाड  और  निल्लयमपति  क्षेत्रों  में  कितने  मकान  बनाये  गय  ;

 केरल  में  इस  योजना  के  लिये  तीसरी  योजना  में  कितनी  of  की  व्यवस्था  की
 थ

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  सभी  सुविधायें  प्रदान  करने  पर  भी  प्रबन्धक
 इस

 में  सहयोग  देने  के  लिये  सहमत  नहीं  और

 क्या  यह  सच  है  कि  नियत  की  गई  राशि  प्रति  वर्ष  खर्च  नहीं  की  जाती
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 Written  An  Wio5  के  जद्दे  ६८.  15,  1888  (Saka;

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मे हरचन्द  152.

 जी

 10  लाख  रुपये ।

 और  (3)  :  जी  हां  ।  योजना  बागान  मालिको ंसे  आवश्यक  प्रोत्साहन  नहीं  दिला  सकी
 ।

 अतएव  यह  निर्णय  किया  गया है  कि
 1  1966

 से
 उसे  उदार  बना  दिया  अब  बागान

 मालिकों  को  वित्तीय  सहायता  मकान  की  लागत  के  75  प्रतिश्त  तक  50  प्रतिदिन ऋण  के  रूप
 में  25  प्रतिशत  अनुदान  के

 रूप  इससे  पुर्व  संपूर्ण  राद  ऋण  रूप  में

 दी  जाती  थी

 उड़ीसा  में  अल्प-आय-वग  गृह-निर्माण  योजना

 4817.  श्री  धुलेद्वर  समीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 कया  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  at  गृह-निर्माण  योजना  के  अंतगर्त  उड़ीसा
 को  कितनी  दी  गई  ;

 अब  तकਂ  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ;  और

 उक्त  अवधि
 में

 आदिम  जातियो ंके  कितने  लोगों  को  ऋण  दिया  गया  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री
 51.08  लाख |

 मेहरचन्द  :  और

 मांगी  गयी  सुचना  राज्य  सरकार  से  इकट्ठी  की  जा  रही  तथा  जैसे  ही  वह  प्राप्त
 सभा  ver  पर  रख  दी  जायेगी  |

 आय  कर
 कार्यालय Y

 4818.  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  इस  समय  कितने  आय  कर  कार्यालय  हैं  ;

 क्या  उन  सभी  कार्यालयों  का  काम  विभागीय  इमाम  ७ तों  में च्
 होती  है  ;

 और
 यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  दाचीन्द्  :  21)

 नहीं ।

 1962  से
 आपातकाल  के  क

 निर्मा  ण  कार्य  रोक  देना
 द्  असैनिक  खच  में

 बचत  करने  की  सख्त  जरूतर  होने  से पड़ा  ।  आय  कर  दफ्तरों  के  लिये  भवन  बनाने  के  प्रदान  पर  लगातार  विचार किया  जा  रहा  है  ।
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 कृन्तक  नियंत्रण  समिति

 4819.  श्री  राम  रख  यादव  :

 att  हरि  विष्णु  कामत  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  14  1966  के
 तारांकित  प्रदान  संख्या  1125

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृन्तक  नियंत्रण  समिति  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  अन्तिम  रूप  में  तेयार  हो  गया  है  और

 सरकार  को  पद्म  कर  दिया  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब के  क्या  कारण  हें ?

 स्वास्थ्य  तथा
 परिवार  नियोजन  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  ब०  सु०  मूर्ति  )

 :  तथा

 नहीं  ।  समिति  का  जो  प्रतिवेदन  1966  के  अन्त  तक  oa  किया  जाना  अब

 उस  के  1966 के  अन्त  तक  पेदा  जाने  की  आदा  है  ।

 में  में  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  सब-डिवीजन

 4820.  शी  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  वॉरियर  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (at)  क्या  केरल  राज्य  में
 कुट्टनाड

 में  एक  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियर  सब-डिवीजन  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  स०  :  हा

 यह  प्रस्ताव  केरल  सरकार के  विचाराधीन है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों
 के  आयुक्त  का  प्रतिवेदन

 4821.  श्री  सिद्धर्था  :  FAT  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  क्या  अनुसूचित  जातियों तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों
 के

 वक्त
 ने

 अपना  1964-65

 का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप-मं ग  चन्द्र  :  हां ।

 24  1965  को ॥

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  आयुक्त  को  प्रतिवेदन

 4822.
 श्री  सिद्धर्था  :  क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों
 के  आयुक्त  द्वारा  वर्ष  1962-

 63  तथा  1963-64  के  अपने  प्रतिवेदनों  में  की  गई  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  को

 वाला  एक  विवरण  dag के  चालू  सत्र  में  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग में  उप-मंत्री  चन्द्र  :  और  वर्ष  1963-

 64  की  रिपोर्ट  पर  बहस  शुरू  होने  से  qq  सामान्यतया  1962-63  की रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 को  शनि  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार  अगली  रिपोर्ट  अर्थात

 1964-65  की  रिपोर्ट  पर  बहुत  प्रारम्भ  होने  से  पुर्व  1963-64  रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।

 बाधित  श्रमिकों  की  संख्या  का  सवक्षण

 4823.  श्री  मनोहरन  :

 श्री  अ०  qo  राघवन :

 व्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल के  बैनाड़  तालुक  में  पत्नियां  लोगों में  कितने  लोग  बाधित  श्रमिक

 यह  पता  लगाने  के  लिये  विशेष  सर्वेक्षण  करने के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला हैं  ;  और

 केरल  पत्नियां  श्रम  संविदा  काबू  तथा
 उन्मूलन

 विधेयक  तैयार  करने
 में

 कितनीਂ  प्रगति  हुई  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग में  उप-मंत्री  चन्द्र  :  से  :  यह  सुचना

 राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Delhi  State  Harijan  Welfare  Board

 4824.  Shri  5,  Patil  :  Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Delhi  State  Harijan  Welfare  Board  has  surrendered  the  un-
 utilized  amount  of  Rs.  0  lakhs  which  was  granted  by  the  Centre  for

 its
 further  dis-

 bursement  ‘to  Harijans  for  the  year  1964-65;  and

 (b)  ifso,  the  reasons  for  which  the  said  amount  was  surrendered  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Smt.  Chan-

 drasekhar)  :  (a)  Only  an  amount  of  Rs.  4.36  lakhs  and  not  Rs.  9.00  lakhs  was

 provided  by  the  Centre  in  tne  Budget  for  the  welfare  of  Harijans  and  other  Back-
 ward  Classes  in  Delhi  during  1964-65,  out  of  which  Rs.  3.11  lakhs  were  expended.

 (9)  The  reasons  for  the  shortfall  of  Rs.  1.25  lakhs  are  given  below:—

 (i)  Rs.  1.00  lakhs  provided  for  the  scheme  of  ‘Eliminating  the  practice  of  car-

 rying  night  soil  as  head  load’  were  not  utilised  by.the  Municipal  Corpora-
 tion  of  Delhi.

 (ii)  Rs.  0.20  lakh  provided  for  the  scheme  of  ‘House-sites’  could  not  be  uti-
 lised  due  to  non-finalisation  of  acquisition  proceedings.

 (iii)  Rs.  0.05  lakh  provided  for  the  scheme  of ‘Susbidy for
 Small  Scale  and  Cot-

 tage  Industries’  could  not  be  utilised  as
 the  scheme  was

 kept
 in  abeyance

 due  to  Emergency.
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 उड़ीसा  को  परियोजनाओं  के  लिये  विदेशी  qat

 4825.  श्री  घलेदबर  सीना

 थी  रामचन्द्र  इलाका

 क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि में  उड़ीसा  सरकार  को  अपने  कोंचा  रियों  को  विदेशों

 में  प्रशिक्षण  दिलवाने  तथा  अपनी  बड़ी  frag  परियोजनाओं के  लिये  विदेशी  सलाहकार  बुलाने के
 लिये  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  नियत  की  गई  है  ;  और

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 अपेक्षित  जानकारी सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :  तथा

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 दिल्ली  में  बिक्री  कर  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 4826.  श्री  यशपाल  tag  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण के  समान  दिल्ली में  एक  fi aa  कर  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  कां  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  कब  इसके  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 वित्त  मंत्री  waiter  हां ।

 इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करन ेके  लिए  विधेयक  यथाशीघ्र  प्रस्तुत  कर  दिया  जायगा  |

 दामोदर  घाटी  fara

 4827.  श्री  सुबोध  सदा  श्री  स०  ato  द्विवेदी

 श्री  स०  चं०  सामन्त  श्री  प्र०  च०  बरूआ

 श्री  भागवत  झा  आजाद

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि

 दामोदर  निगम  के  लिखे  अधिग्रहण  की  गई  भूमि  बांध  तथा

 जलाशय  बनाने  के  लिये  भूमि  की  उन  की  मांग  से  अधिक  है  ;

 यदि  तो  दामोदर  घाटी  fata के  पास  अभी  तक  आवश्यक यकता से  अधिक  कितनी  कमी
 झ

 यह  भूमि
 किस

 की  हैं  और  क्या  यह  भूमि  किसानों  को  बांटने के  लिये  राज्य  सरकार  कों
 जायेग

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री
 फखरुद्दीन  :  नहीं

 ।

 (a)  तथा  wea  नहीं  उठता ।

 7881



 Written  Answers

 Vaisaltha
 15,

 988.0
 (Saka)

 Prices  of  Silver

 4828.  Shri  D.  N.  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  the  price  of  silver  has  shot  up  during  the  last  two-three  months;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)  :  (a)  The  price
 of  silver  rose  sharply  during  January  1966.  The  average  price  of  silver  in  Bombay
 rose  from  Rs.  319.17  per  kilogram  in  the  last  week  of  December  1965  to  Rs.  351.00
 or  by  10  per  cent  in  the  week  ended  January  28,  1966.  On  February  2,  1966  an  all-
 time  peak  of  Rs.  405.00  per  kilogram  was  reached.  Since  then,  however,  there  has

 generally  been  a  downtrend.  On  26th  April  1966,  the  closing  price  of  silver  was
 Rs.  361.00  per  kilogram.

 (b)  The  price  of  silver  is  highly  sensitive  to  seasonal  factors  and  speculative
 considerations.  Recent  variations  in  silver  prices  reflect  mainly  the  expectation
 of  traders.

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों के  लिये  होस्टल

 4829.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  योजना  तथा  समाज-कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  2

 1965-66  में
 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियो ंके  लिये  कितने  होस्टल  खोले गये  ;

 1966-67 में  उस  राज्य में  कितने  होस्टल  खोलने  का  विचार है  ;  और

 की  *? (7)

 उक्त  अवधि  में  उस  राज्य  में  ऐसे  होस्टल  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  कितनी  राशि  मंजूर

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  चन्द्र  (#)  शून्य ।

 अनुसूचित  जातियों  की  छात्राओं के  लिये  तीनਂ  होस्टल ।

 वर्ष  1966-67 के  लिये  इस  योजना के  अन्तर्गत  2.25  लाख  रुपये  की  राशिਂ  निर्धारित
 की  गई  है  ।

 भारत  सेवक  समाज

 कृपा  करेंगे  कि :

 4830.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :  क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 .
 क्या  सरकार  ने  1965-66

 में
 भारत  सेवक  सेवक  समाज  को  कोई  अनुदान  दिया

 |  इ

 यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  में  अब  तक  aa  कितनी  धनराशि  दी
 और

 उक्त  अवधि  में  भारत  सेवक  समाज  की  उत्तर  प्रदेश  शाखा  के  लिए  कितनी  धनराशि

 मंजूर  की  गई
 ?

 वित्त  मंत्रालय  म  उपमंत्री
 कान्ता  wrss

 ल०  ato  =
 से  (a):  चना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  और  सभा  प  ट  ५  थ क  प्रस्तुत  कर  दी  जायंगी  |
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 fader  जाने  वाले  विद्याथियों  को  विदेशी  मदद

 4831.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 1965-66  में  विदेशों  में  अध्ययन  करने  के  लिये  कल  कितने  विद्यार्थियों  को  विदेशी

 दी  गई  और

 उक्त  अवधि  में  उन  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  गई
 ?

 वित्त
 मंत्री

 शची
 :

 1965  में  जारी  किय

 गये  अनुमति-पत्रों  की  संख्या  2,897

 1966  की  पहली  तिमाही  में  जारी  किये  गये  aa  nantes  कौ

 संख्या  263

 पहले  से  विदेशों  में  गये  छात्रो  के  लिए  1965  मं  नय  सिरे  से  जारी

 किये  गय  अनुमति-पत्रों  की  संख्या  2,322

 पहले  से
 विदेशों

 में  गय
 छात्रों  के

 लिए  1966 की  पहली  तिमाही  में  नय
 638 सिर से  जारी  किय  गये  अनुमति-पत्रों की  संध्या  क

 1965  में  जारी  किये  गये  नये  अनुमति-पत्रों  में

 स्वीकृत
 विदी  मुद्रा  2,  18,  43,  576  रुपय

 1966  की  पहली  तिमाही  में  जारी  faa  गय santa  में
 स्वीकृत  17,60,097  रुपय विदेशी  मुद्रा

 1965  में  नय  सिरे  से  जारी  किये

 ग

 गये  ° aaqafa-aat  में  स्वीकृत

 देशी  मुद्रा  1,9  5,  96,069 रुपय

 1966  की  पहली  तिमाही  में  नये  सिरे  से  जारी  fai  गये  at feat
 में  स्वीकृत  विदेशी  मुद्रा

 356,  24,737  रुपय

 ताप  बीजली  घर

 4832,  श्री  च०  का०  कया  सिचाई  और  fasta  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा
 भट्टाचार्य

 करा  कि  :

 बया  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोयला  खान  मुहानों  पर  अनेक  ताप

 घर  निर्माण  करने  का  निश्चय  किया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उन  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी ?

 ati सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन

 केन्द्रों  के  नाम  ऑर  उनकी  क्षमताएं  नीचे  दी  गई

 निर्माणाधीन  केन्द्रों  स्वीकृत  /  स्वीकृति

 केन्द्रों
 का  नाम  की  क्षमता  के  लिये  प्रस्तावित वर्तमान  क्षमता

 अतिरिक्त  क्षमता

 क ना के

 मगावार्ट  मेगावाट मग वाट

 1.  रामराम  37.5  62°5

 2.  को  240  180
 वि  rene  नननिनिधििविदििविविदवििििविवििविविविवििििििविविवििविवविििविवििििवििििविविनिविदििि
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 निर्माणाधीन  eat  स्वीक्ृत/स्वीकृति
 इन्द्रा  कोकोम  बिमान  क्षमता  की  क्षमता  के  लिये  प्रस्तावित

 अतिरिक्त  क्षमत

 मेगावाट  मेगावाट  मेगावाट

 280  140  240 चन्द्रपुर  ्

 पथराव  400  400

 कोर्बा  100  200  110

 सत् पुरा  312  ee

 नेवेली  300  100  200

 490 नागपुर

 ताल चर  e  250

 10  सिंगरौली  थक  25.0  300

 11  संता लदी हू  क  ग  क के  480

 12  दुर्गापुर  परिचय  बंगाल )  e  210  75  150

 13  150  140  oe दुर्गापुर  घाटी  निगम )

 कल  1077.5  2169.5  2550

 उडीसा  के  गांवों  a  बिजली  लगाना

 4833.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  घुलावट  मीना

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  2  1965  के  अतारांकित  734
 संख्या

 1723

 के  उत्तर  के  सम्बद्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 में  बिजली  लगाने  के  लिये वर्ष  1965-66  में  उड़ीसा  सरकार  को  के  गाँवों में
 कितनी  धनराशि  दी  और

 उक्त  अवधि  में  उस  राज्य के  कितने  गांवों  में  वास्तव  में  बिजली  लगाई  गई  ?

 ई  और  बिद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद )  )  49.92  लाख  रुपय  |

 1965-66  के  दौरान  119  ग्रामों  में  बिजली  लगाई  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  गह  निर्माण  योजनायें

 4834.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 थी  धनेश्वर  मीना  :

 कया  आवास  तथा  नगरीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वह  1965-66  में  उडीसा
 में

 उधना  विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाओं  के  लिये  कितनी  राशि
 नियत  की  गई  ;  औंर
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 अब  तक  कौन  कौन  सी  योजना  क्रियान्वित  की  गई  है
 ?

 आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  मेहरचंद  खन्ना  )
 :  और

 अपेक्षित  सुचना  इस  प्रकार
 —  ST

 योजना  जीवन  बीमा
 *
 योजना  का  नाम  निधियां  निगम  निधियां

 नन

 लाखों  मे ं)

 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  आवास  योजना  4.00

 निम्न  आय  वग  आवास  योजना  15.00

 ग्रामीण  आवास  योजना  7.60

 गंदी  बस्तीਂ  सफ़ाई  3.75

 मध्यम  आय  बग  आवास  योजना  13.  00

 15.  00 भूमि  अर्जन  तथा  विकास  योजना

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  किराया

 आवास  योजना  93.00

 te  et  et  et  ee  oe

 121.00
 30.35

 उड़ीसा  के  गांवों  a  बिजली  लगाना

 4835.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धुलाकर  मीना  :

 क्यां  सिचाई  और  विद्यत च्च्के  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तीसरी  पंच-वर्षीय  योजना

 में  उड़ीसा  के  गांवों  में  बिजली  लगाने  पर  कुल  कितना  खां  हुआ

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :  1964-65  तक  301.  3  लाख  रुपये

 व्यय  हुए  थे  और  1965-66  वर्ष  के  दौरान  संभावित  व्यय  63.67  लाख  रुपये  1965-

 66  के  वास्तविक  व्यय  के  आंकड़े  लगभग  1966  में  उपलब्ध  होंगे  जब  कि  इस  वर्ष

 के  लेखों  को  अन्तिम  रुप  मिल  जाएगा  |

 Beggary  in  States

 ह 4836.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Bagri
 e कि  Shri  Lakhmu  Bhawani  e

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  be
 pleased

 to  state

 (a)  the  States  in  which  beggary  has  peen  banned;

 (b)  the  States  which  have  not  yet  banned  it;  and

 (c)  when  the  remaining  States  are  likely  to  enact  a  law  to  ban  beggary..

 The  Deputy  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Smt.
 Chandrasekhar)  :  (a)  to  (c).  The  prevention  and  control  of  beggary  15  -primari-
 ly  the  responsibility  of  the  State  Governments.  Specific  anti-beggary  laws  have
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 दि

 come  into  existence  and  are  enforced  to  an  extent  in  the  States  of  Andhra  Pradesh

 Bihar,  Maharashtra,  Kerala,  Gujarat,  Madras,  Mysore  and  West  Bengal  and  the

 Union  Territory  of  Delhi.  In  the  States  of  Assam,  Jammu  &  Kasnmir,  Uttar

 Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Orissa,  Punjab,  Rajasthan  and  Nagaland  and  the  Union

 Territories  of  Himachal  Pradesh,  Manipur,  Pondicherry,  Tripura,  Goa,  Daman

 &  Diu,  Dadra  and  Nagar  Haveli,  Andaman  and  Nicobar  Islands  and  Laccadive,
 Minicoy  and  Amindiv  Islands  there  is  no  comprehensive  legislation  banning  beg-

 gary.
 Some  of  these  States  are  contemplating  enactment  of  necessary  legislation

 in  the  near  future.

 कोठागड़ियम  ताप  बिजली  घर

 4837.  श्री  कोयला  वाकया

 श्री  ऋ०  Alo  स्वामी

 शी  लक्ष्मी  दास

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  कोठागुडियम  ताप  बिजली  घर  के  तीसरे  चरण  के  सम्बन्ध

 में  एक  परियोजना  प्रतिवेदन  तयार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  उसके  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण ह
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन

 कोठागुडम  विस्तार  परियोजना  में  60-60  मेगावाट  के  तीन  उत्पादन

 यूनिटों  का  प्रतिष्ठापन  शामिल  इस  विस्तार  योजना  की  कोयले  की  आवश्यकताएं  सिंगरेनी

 के  कोयला  क्षत्रों  से  पूरी  की  जाएंगी  ।  ठन्डा  करने  का  पानी  किन्नर सेनी  जलदाय  से  लिया

 जाएगा  ।  इस  स्थल  पर  और  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  राज्य  के  ग्रिड  कों  बिजली  देने

 के  लिये  13.8  के०  वी०  पर  उत्पात  की  गई  बिजली  को  65  एम०  वी  ०  ए०  13.  8  ho  वी० ॥ |

 220  के  ०  वी  ०
 यूनिट  ट्रांस्फामं  रों  द्वारा

 220  के'०  वी०  तंक  बढ़ा  दिया  जाएगा  |  स्कीम  की  अनुमित
 लागत  1965.00  लाख  रुपये

 \
 {  योजना  आयोग  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  इस  स्कीम  स्वीकारें  समझा

 योजना  आयोग  की  औपचारिक  स्वीकृति  शीघ्र  मिलने  की  आशा

 wat  नहीं  उठता
 ।

 अंतर्राज्य  बिजली  सप्लाई

 4838.  श्री  दीदार  देव  क्या  सिचाई  और  घटिया  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  अंतर्राज्य  बिजली  सप्लाई  के
 सम्बन्ध  में  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  की  कोई

 योजना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  विधान  अथवा  संकल्प  प्रस्तुत  किये  जाने  fe

 संभावना  है
 ?
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 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री
 ——_—— - — — f.. C£

 :  अन्तर्राज्यीय  बिजली
 fy  नत वक्त  के  लिये  उपयुक्त  बिजली  दर  निर्धारित  करने के  seam  ्  गन  -  सिद्धान्त  तथा  मार्ग

 द्शिकाएं  बनाने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 उपयुक्त  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  पश्चात्  ही  यह  निर्णय  किया  जाएगा  कि  काय

 किस  उतम  ढंग  से  शुरु  किया  जाए  ।

 ara  के  fad  a afeact  कालेज

 4839.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  केरल  में  एक  नया  मेडिकल  कालेज  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;

 aa  मेडिकल  कालेजों  की  मंजूरी  देने  के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  क्या  कसौटियां  स्वीकार

 प्रस्ताव  कर

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  qo
 :

 नहीं  ।

 नये  मेडिकल  कालेज  खोलने  के  लिए  योग्यता  प्राप्त  उपकरणों  तथा

 क्लिनिक  अभ्यास  के  लिए  पलंगों  की  सुविधाओं  की  उपलब्धता  आदि  जेसे  अन्य  तथ़्यों
 के  साथ  साथ

 पचास  लख  जन  संख्या  के  पीछे  एक  afera  कालेज  होने  का  मानदण्ड  जेसा  कि  मुदलियार  समिति  ने

 सिफारिश  की  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 स्वर  बाड़

 4840.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  रामसेवक

 श्री
 कुलेश्वर  मीना  :  श्री  बागड़ी

 कया  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  :

 स्वर्ण-बांडों  में  अब  तरु  कितना  सोना  लगाया  गया  और

 क्या  उन  बांडों  में  सोने  का  विनियोजन  उत्साहवर्धक  रहा

 वित्त  मंत्री
 दाचीन्द्र  :  23  अप्रैल  1966  तक  राष्ट्रीय  रक्षा  स्वर्ण  1980

 में  लगाये  गये  सोने  का  राज्यवार  इस  प्रकार  है  :--

 राज्य  लगाया  गया  सोना--किलोग्राम  में

 आंध्र  प्रदेश  993

 असम  11

 बिहार  51

 गुजरात  1,108

 जम्म  और  कश्मीर  8

 7887



 Written  Answers  May  5,  1966

 राज्य  लगाया  गया  सोना-+किलोग्राम  मे

 केरल  260

 मध्य  प्रदेश  207

 मद्रास  1,860

 महाराष्ट्र  5,948

 मैसूर  118

 73 उड़ीसा

 पंजाब  .  246

 175 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश  338

 परिचित  बंगाल  470

 दिल्ली  264

 गोआ  10

 पांडिचेरी

 जोड़  12,151

 यद्यपि  बिक्री  आज्ञानुसार  नहीं  हुई  लेकिन  यह  AarTIIATH  भी  नहीं

 दामोदर  घाटी  निगम  बिजली  दर

 4841.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 डा०  करना

 कया  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  जो  दामोदर

 घाटी  निगम  की  बिजलीਂ  का  उपयोग  करते  आपत्ति  किये  जाने  पर  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  बिजली

 की  दर  में  की  गई  वृद्धि  के  sea  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  गठित  की

 (a)  यह  समिति  इस  प्रत  की  निष्पक्ष  रूप  से  क  से  जांच  कर  सकती  है  जबकि  इसमे  उनਂ  राज्य

 सरकारों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  ह  जिनका  इस  मामले  से  सीधा  सम्बन्ध  और

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  अपनी  नीति  बनाने  के  लिये  सक्षम  नहीं  है  और  यदि  तो  केन्द्रीय

 सरकार  ने  यह  समिति  कानून  के  किन  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  बनाई  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रो  फजरुद्दीन  af

 सरकार  ने  दोनों  राज्यों  के  विचारों  को  ठीक  ठीक  समझने  के  लिये  उन  के  प्रतिनिधियों  को

 शामिलਂ  करना  आवश्यक  समझा  और  कि  निष्पक्ष  तथा  उचित  निष्क  तक  पहुंचने  के  लिये  इनके  शामिल

 होने  से  कमेटी  के  रास्ते  में  कोई  बाधा  नहीं  आएगी  |
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 {cl  raya सर्वमान्य  समाधान  करने  के  fa  समिति  दामोदर  घ  और  भागी  राज्य  सरकारों

 की  सहमति
 से

 बताई  गई  थो  ।  दामोदर  घाटी  के  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  इस  माग  को  अपनाना  निषिद्ध

 नहीं

 गृह-निर्माण  योजनाओं  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ऋण

 4842.  श्री  बलजीत  fag  :  क्या  श्वास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप
 ह  fm

 ait करेंग कि  व्य  1965  और  1966  में  अब  ते  पंजाब  में  निम्न  तथा  मध्यम  आय  वग  की  गहन
 योजनाओं  के  अन्तंगंत  गृह-निर्माण  की  योजनाओं  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  ने  कितनी  राशि  का  ऋण

 आवास  तथा  नगरीय  विकासमंत्री  मेहर  चन्द  1964-65  में  निम्न  आय

 वग  आवास  योजना के  लिए  182,  04  लाख  रुपय  तथा  मध्यम  आय  वग  आवास  योजना के  लिए  13,  40

 लाख  रुपये  |

 1965-66  में  निम्न  आय  aa  आवास  योजना  के  लिए  49.  50  लाख  रुपये  तथा  मध्यम  आय  वग

 आवास  योजना  के  लिए  14.  50  लाख  रुपये  |

 Water-Logged  Areas  in  U.  P.

 4843.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Irrigation
 and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  area  water-logged  in  Uttar  Pradesh  in  1965-66;  and

 (9)  the  amount  of  Central  assistance  given  to  reclaim  the  water-logged  areas

 during  the  above  period?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed):
 (a)  The  area  water-logged  due  to  rise  in  sub-soil  level  of  water  is  reported  as  4,016
 acres.  An  area  of  1,41,725  acres  was,  however,  affected  by  drainage  congestion  due
 to  accumulation  of  rain  water.

 (0)  Asum  of  Rs.  147-50  lakhs  was  sanctioned  to  the  State  Government  for

 financing  flood  control,  Anti-water  logging  and  drainage  schemes  as  a  whole  in.
 the  State  for  the  year  1965-66.

 Irrigation  Potential  of  U.P.

 4844.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and.
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Government  have  sugested  to  the
 U.  P.  Government  to  prepare  a  Master  Plan  regarding  the  irrigation  potential  of
 the  State  in  order  to  implement  their  irrigation  schemes  properly; and

 (b)  ifso,  the  reaction  of  the  U.  Government  thereto ?

 The  Minister  of  Irri
 Yes.  It

 gation  &  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed):  (a)
 has  been  suggested  to  all  the  State  Governments  to  prepare  outline  of

 Master  Plaus  for  the  development  of  irrigation.

 (0)  The  matter  15  under  consideration  of  the  State  Government.
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 Income-tax  Officers  Examination

 4845.  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  the  meaning  of  ‘five  years  experience  in  responsible  capacity  in  a
 Govern-

 ment  Office’  prescribed  as  an  essential  condition  for
 being  eligible  to  appear  in  the

 examination  to  be  conducted  py  the  U.  S.  C.  at  the  instance  of  the  Ministry  of

 Finance  for  appointment  to  the  posts  of  Income-Tax  Officers;

 (b)  whether  a  permanent  Government  employee  is  not  considered  as  such  to  be

 responsible

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  Upper  Division/Lower  Division  Clerks  in  the

 Central  Government  not  being  considered  eligible  to  appear  in  the  said  examina-
 and tion

 (d)  whether  there  is  some  relaxation  in  the  conditions  for  the  Scheduled  Castes

 candidates  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri):  (a)  to  (c).
 As  the  U.  P.  S.  C.  has  to  consider  the  eligibility  of  the  candidates  to

 appear
 in  the

 examination,  it  is  for  the  Commission  to  decide  on  the  nature  of  the ‘  ‘responsible
 capacity

 (d)  The  advertisement  itself  specifies  certain  relaxation  to  Scheduled  Caste

 candidates in  the  matter  of  age  etc.  In  addition  to  these  the  general  instructions  on

 tne  subject  issued  by  Government  from  time  to  time  will,  no  doubt,  be  borne in

 mind  by  the  Commission.

 पंजाब  को  ऋण

 4846.  श्री  दलजीत  सिह :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  1965-66  में  पंजाब  सरकार  को  अपनी  अर्थोपायथ  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिये  कोई  ऋण  दिया  और

 यदि  हा  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 क  वित्त
 मंत्री

 सचिन्द्र  चौथ :
 और

 :
 पंजाब  सरकार  के  लिए  जून  1965  में

 2  करोड़  रुपये  के  अर्थो पाय  अग्रिम  एण्ड
 मिन्स  की  मंजूरी  दी  गयी  थी  ।  इस  अग्रिम  पर

 प्रतिशत  का  वार्षिक  ब्याज  था  और  इसकी  वसूली  सितम्बर  और
 अक्टूबर

 1965  केन्द्रीय  करों  में

 से  राज्य  सरकार  के  हिस्से  के  समायोजन  द्वारा  कर  ली  गयी  थी  ।

 Water  for  Irrigation

 4847.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  ह
 क

 Shri  Bade

 Shri  Yudhvir  Singh

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 a)  whether  it  is  a  fact  that  there is  great  unrest  amongst  the  farmers  of  eleven

 villages  of  Delhi  (Mukandpur,  Bhalsawa,  Jharoda,  Kamalapur,  Sanjapur,  etc.)
 on  account  of  their  crops  having  been  damaged  as  a  result  of  the  non-supply  o

 water  for  irrigation  from  the  sewage  tank  at  Coronation  Pillar  of  the  Delhi  Munici-

 pal  Corporation;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?
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 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed):
 (a)  Yes.  There  was  some  unrest  amongst  the  farmers  on  account  of  reduced  sup-
 ply  of  water,  due  to  low  supplies  in  the  Najafgarh  drain  which  feeds  the  sewage
 Treatment  Plant  at  Coronation  Pillar.

 (b)  To  meet  the  irrigation  demands  of  the  farmers  to  the  maximum  possible
 extent,  all  the  gates  of  the  regulator  at  the  pumping  station  were  closed  and  prac-
 tically  the  entire  flow  in  the  Najafgarh  drain  was  pumped  for  treatment at  the
 Coronation  Pillar  Plant  and  subsequent  use  for  irrigation.  However,  the  gates
 had  to  be  opened  on  19-4-66  to  attend  to  work  on  the  Nallah  upstream  of  the

 regulator  and  these  were  again  closed  on  24-4-1966.

 धूम्रपान  से  हानि

 4848.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1966  को  नई  दिल्ली  में  अखिल  भारतीय  शारीरिक
 शिक्षा  परिषद्  द्वारा  आयोजित  और  स्वास्थ्यਂ  सम्बन्धी  विचार  गोष्ठी  में  सेवानिवृत्त  वैसा

 डा०  आर०  द्वारा  दिय  गये  भाषण  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमे  उन्होंने  कहा  है  कि  सरकार

 को
 धूम्रपान

 से  होने  वाली  हानि  के  प्रति  जनता  को  सचेत  करने  के  लिये  तत्काल  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ;
 ञ

 ख्  यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०  जी  हां  ।

 सरकार  इस  बात  से  सहित  है  कि  धूम्रपान
 के  दुष्प्रभावों  से  सम्बन्धित  प्रचार  कार्य  को  केन्द्र

 तथा  राज्य  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यालयों  की  सामान्य  स्वास्थ्य  शिक्षा  गतिविधियों
 के

 अंतगर्त  ही  तीब्र

 किया  जाना  चाहिये  ।

 रक्तदान  करने  वाले  लोगों  को  धन  दिया  जाना

 4849.  श्री  यदा पाल  fag  :

 गे  महेश्वर  नायक
 :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  ॥

 क्या  कनाडा  की  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  एक  श्री  डगलस  ने  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  रक्तदान  का  व्यवसाय  करने  वाले  लोगों  को  धन  देने  के  लिये  अस्पतालों  को  धन  न  दिया  जाये
 तथा  रेड  क्रास  के  माध्यम  से  रकत  इकट्ठा  किया  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  go  tat  ।

 व्यावसायिक  रुपये  रकत  देने  वाले  लोगों  को  निरुत्साहित  करीब  सरकार  की  नीति  इस

 उपदेश  य  की  पूति  के  लिए  केश  के  प्रमुख  नगरों  तथा  दौरों  में  स्वैच्छिक  रक्तदान  सेवाय  गठित  करने  के
 प्रयास  किय  जा  रहे हूं  |  इस  प्रयास  में  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  भी  सहायता  कर  रही  है  ।
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 दिल्ली में  जिला  पाक

 4850.  श्री  महवर  नायक

 श्री  घर्मालगम

 कया  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  मंत्रालय
 की  भू-दृश्य  स्तुति  ने  facet  विकास  प्राधिकार  की  एक  प्रमुख  योजना  को

 स्वीकृति  दो  जिसके  अन्तर्गत  दिल्ली  में  और  उसके  आस  पास  जिला  पार्कों  के  लिपे  भूमि  का  विकास

 करने  का  प्रस्ताव

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 1)  योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  कितना  धन  व्यय  होगा
 ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रो  मेहरचन्द  ख  :  और  (@) :  भू-दृश्य

 समिति  ने  दिल्ली  तथा  नई  दि  चली  में  हरे  क्षेत्रों  के  प्रश्नात्मक  विकास  के  लिए  एक  प्रस्ताव  पर

 विचार  किया  तथा  यह  नइ द निणंय  किया  कि  दिल्लो-विकास  प्राधिकरण  की  मनोरंजन  तथा  पाक
 क्रियाओं

 की  उप-समिति
 प्रस्तावों

 पर  विचार  करे  तथा  भू-दृश्य  स्मिति  के  विचार  के  लिए  एक  प्रक्रमात्सक
 काय

 ऋम  का  ब्यौरा तेयार  करे  |

 (71)  बाग  लगाने  की  अत  मानित  लागत  लगभग  20  करोड़  रुपय

 गर्भ-निरोधक  पदार्थों  का  निर्माण

 4851.  श्री  वॉरियर

 श्री  वासुदेवन  नायर

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  गर्भ-निरोधक  card  बन्धने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र में  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  हि afaes  नामक

 एक  नई  कम्पनी  स्थापित  की  गई  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :  जी

 अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  में  रखा
 ग गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  6228/ 66  |]

 उड़ीसा  के  सूतपुत्र  मुख्य  मंत्री  की  कर  देयता

 4852.  श्री  हरि  विष्णु  कामत :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेष  जांच  स्कवाड  जिसने  उड़ीसा  के  भतपव द ७  मुख्य  मंत्री  श्री  पटनायक

 को  कर  देयता  के  बारे  में  जांच  की  यदि  अन्तिम  नहीं  तो  अन्तरिम  प्रतिवेदन  के  दिया  है  ;

 उसके  जांच-निष्कर्ष  क्या  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  शहीद  :
 ar

 नहीं  ।  श्री  पटनायक  की  कर  देयता  के  बारे में
 जांच  अभी  जारी

 और  :  नहीं  उठता ।
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 15  1888  लिखित  उत्तर

 Homoeopathic  Boards

 e e
 4853.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Shri  Kashi  Ram  Gupta

 e Shri  S.  M.  Banerjee  e  Shri  Priya  Gupta

 e e Shri  Daji

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 ar
 (a)  the  States  where  Homoeopathic  Boards  have  not  been  constituted  so

 >

 (b)  the  reasons  therefor;

 (c)  when  they  are  likely  to  be  constituted ;

 (d)  whether. it  is  a  fact.that  bogus  homoeopathic  degrees  are  being  sold  by

 undesirable  institutions  in  those  States  where  these  Boards  have  not  been  set  up:

 and

 (e)  ifso,  the  steps  Government  contemplate  to  take  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 (8  hri  Murthy)  :  (a)  Madras,  Rajasthan,  Mysore  and  Punjab.

 (b)  and  (c).  The  matter  falls  in  the  jurisdiction  of  the  State  Government.

 The  attention  of  State  Governments  has  been  drawn  to  reports (d)  and  (e).
 about  the  award  of  alleged  bogus  degrees.

 Homoeopathic  System  of  Medicine

 4854.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya
 :  Shri  Kashi  Ram  Gupta

 e

 Shri  S.  M.  Banerjee  Shri  Daji

 Shri  Priya  Gupta  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  spent  on  Homoeopathic  system  of  Medicine  by  the  Central
 Government  during  1963-64,  1964-65  and  1965-66;

 (b)  the  amount  of  financial  assistance  being  provided  by  the  Central  Goverr.-

 ment  to  Homoeopathic  Medical  Colleges,  with  their  names;

 (c)  the  extent  of  reduction  made  by  Government  in  the  financial  assistance

 given  to  such  colleges  during  1965-66,  with  their  names;  and

 (d)  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 (Shri  B.  S.  Murthy)  :  (a)  The  grants  released  by  the  Central  Government  dur-
 ing  these  years  are  as  shown  below

 Rs.

 1963-64  e  35352458

 1964-65  2,26,879

 1965-66  a  2,28,367
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 (b)  A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT/62  29/66.]

 (c)  Thereisno  reduction  in  payment  of  grants.  to  these  Institutions  as  the

 grants  were  released  on  the  basis  of  actual  expenditure.

 (d)  Does  not  arise.

 तुंगभद्रा  उच्चतम  नहर-चरण  दो

 4855.  श्री  प०  वेकटासुब्बया :

 श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  रायल  सीमा  क्षेत्र  जिसमें  उच्च तल  नहर  के  दूसरे
 चरण  से  सिचाई  की  जानी  भयानक  दूरी  की  स्थिति  फेल  रही  और

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  लिय  तु  उच्चतल  नहर  योजना

 के  दुसरे  चरण  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  कया  कायवाही  करेंगी  ?

 और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन
 अहमद

 )  (=)  रायल  dar  क्षेत्र  में  सुखा  पड़ा  हुआ
 ।

 (@)  प्रथम  चरण  के  सातत्य  में  उच्च  स्तर  स्कीम  के  दुसरे  चरण  के  को

 1967-68  में  हाथ  में  लने  की  सम्भावना  है  |

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्लेटों  का  आवंटन

 4856.  श्री  यशपाल  :

 श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  फलों  के
 आवंटन  के  लिये  कुछ  आवेदन  पत्र  मिले  थे  ;

 (a)  क्या  रहे  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  अधिकारियों  ने  टेगोर  गा डन्स  नौरोजी  नगर
 बस्तियों

 में  हाल  मे  जो  फलैट  बेचे  उसमें  बहुत  कम  फ्लैट  बिके  थ े;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितने  arden  पत्र  fea  थे  और  कितने  फ्लैट  बेचने  बाकी  हैं  और

 वास्तव  में  कितने  फ्लैट  बेचे  गय

 फ्लैटों  के  इतने  कम  बिकने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुचित  लगाया  गया

 और

 यदि  तो  वे  कारण  क्या  हैं  और  इस  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मे हरचन्द  :  (aT)  सफदरजंग

 तथा  नजफ़गढ़  रिहायशी  योजनाओं  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  द्वारा  जारो  किय  गय  फ्लैटों  की  संध्या

 60  और  160  थो  ।  सफदरजंग  योजना  में  60  फ्लैटों  के  लिए  175  आवेदन
 पत्र  प्राप्त  हुए  थे  सभी  60  फ्लैटों  को  निपटा  दिया  गया  ।  नजफ़गढ़  योजना  में  फ्लैटों  के  मामलेਂ  में  44

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  केवलਂ  38  फ्लैटों  को  ही  निपटा  सका  |

 (4)  और  :  मामला  विचाराधीन है
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 Kishau  Dam

 4857.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  e e  Shri  Kindar  Lal  :

 Shri  Bade  :  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :

 Willthe  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  are  constructing  730  ft.  high  Kishau

 Dam,  nearly  10  miles  away  from  the  confluence  of  Jamuna  and  Tons  for  power
 supply  purposes;

 (b)  whether  the  Dam  is  being  constructed  with  the  collaboration  of  the  Central
 and  State

 Governments;

 (0)  the  proportion  in  which  the  Centre  and  the  State  will  share  the  cost  of

 construction;  and

 when  the  work  is  likely  to  be  completed ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Fakharuddin  Ahmed)  :

 (a)  The  Government  of  Uttar  Pradesh  are  still  carrying  out  necessary  investiga-
 tions  for  the  construction  ofa  Dam  at  Kishau.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise  at  this  stage.

 कमला  नदी

 4858.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  है  कि  नदी  जिस  पर  हाल  ही
 में  बिहार  में  जे  निगार  के  निकल  एक  बांध  बलाया  गया  अपने  वत  मान  नदी-तल  को  छोड़ती  जा  रही

 है  और  नेपाल  के  राज्य-क्षेत्र  में  ऊपर  की  दिशा  में  qa  की  ओर  बहना  आरम्भ  कर  रहो  है  जिसके  परिणाम

 स्वरुप  बांध  बेकार  हो  रहा  और

 (a)  afe  तो  adam  स्थिति  क्या  है  और  नदी  द्वारा  मागं  परिवर्तन  को  रोकने  के  लिये  क्या

 काय  वाही  की  गई

 सिचाई और  विद्युत  मंत्री  हसरुद्दीन  )  aa  :  नेपाल  क्षेत्र में  कमला  नदी  की

 कुछ  उमड़  नालियों  की  प्रवृत्ति  विकास  की  ओर  है  और  कुछ  समय  के  पश्चात्  इनके  नियमित  नालियां

 हो  जगने  की  सम्भावना  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  बिहार  सरकार  ने  भारत-नेपाल  सीमा

 से  नेपाल  क्षेत्र  में  कुछ  सोलों  तक  कमला  नदो  के  दोनों  और  ad  मात  तटबंधों  के  विस्तार  के  लिये  एक  स्कीम

 बनाई  इस  काय  को  शुरु  करने  के  लिये  नेपाल  सरकार  से  अनुमति  मांगी  गई

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य  भारित  तमंचा  ग

 4859.  श्री  विश्वास  प्रसाद  :  व्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  1962  में  जारी  किये  गये  आदेशों  के  gratia  Bega  लॉक

 निर्माण  विभाग  के  का्यंभारित  फ्मचारियों  को  पेंशन  का  हकदार  बताकर  नियमित  संस्थानਂ
 में  स्थानान्तरित  करके  उसकी  सेवानिवृत्ति  आयु  60  से  घटाकर  58  ay  कर  दी  गई  थो  ;

 वेश्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  आदेशों  के  फलस्वरूप  इस  प्रकार  नियमित  संस्थान  में  स्थानान्तरित

 अनेक  an  afazerey  को  58  वह  की  आयु  प्राप्त  होने  स्थायी  पदों  के  जिनमें  उन्हें  स्थायी  फिया जा
 सकता  था  अभाव  के  कारण  बिना  किसी  पद् तरक  लभों  के  सेवा-निवृत्त  कर  दिग  है  ;  और
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 Wetiien

 Answers

 (1)  यदि  तो  इन  प्रभावित  व्यक्तियों  को  aa  का  हक दर  बनाने  तथा  उनकी

 निवृत्ति  आयु  को  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन  है  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मे हरचन्द  :  जो  नहीं  ।  अ-औद्योगिक

 प्रकार  अने क  श्रेणियों  को  कार्य भा  मत  स्थापना  से  शमित  वर्गीकृत  स्थापना  में  स्थानान्तरित  वार  दिया

 गरਂ  था  ।  कार्य भारित  स्थापना  मे  तीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  सेवा  निवृत्त  ary  60  वर्ष
 है  तथा

 नियमित  वर्गीकृत  स्थापना  में  58  पदों  पर  काय  करने  वाले  व्यक्तियों  ay  काय  भारित  स्थापना

 में  बने  रहनें  अथवा  faufoa  स्थापना  में  art  था  विकल्प  दिय  मंग  था  ।

 जी  ati

 (7)  उन  वर्क  असिस्टेन्ट ों  की  सेवा  की  आयु  बढ़ाने  फा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिन्होंने  कि

 नियमित  स्थापना में  आना  चुना  ।  ae  असिस्टेन्ट ों  की  श्रेणी  में  1  अप्रैल  1964 से
 अतिरिकत

 स्थाई  पद  बनाने  का  प्रस्ताव  बताय  रही  सभी  कमंचारी  जो  फि  इस  तारीख  को  सेवा में
 उन  पदों  पर  अपनी  वरिष्ठता  तथा  उपयुक्तता  के  आधार  पर  पुष्ट  कर  दिये  जायेंगे  ।

 Use  of  Staff  Cars

 4860.  Shri  Vishram  Prasad  :

 Shri  Gulshan  :

 Shri  P.  H.  Bheel  :

 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Staff  Cars  of  Government  are  generally  used

 by  Ministers  and  high  officials;  and

 (b)  whether  it  is  also  a  fect  that  staff  cars  are  not  made  available  even  to  those

 em>loyees,  who  have  to  sit  beyond  midnight.

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)  :  (a)  Staff

 Cars  are  used  for  bona-fide  official  purposes  by  Ministers  as  well  as  by  Govern-
 ment  servants  including  senior  officers?

 (b)  The  Staff  (8:75  can  pe  used  on  official  business  at  211  hours.  Journeys  bet-

 ween  office  and  residence  are,  however,  ordinarily  treated  as  non-duty  journeys
 to  b2  charged  for  at  the  prescribed  rates.  Non-gazetted  employees  required  to  work

 beyond  normal  working  hours  are  compensated  by  payment  of  overtime  allowance.

 Conveyance  charges  are  also  allowed  in  certain  circumstances.  Use  of  staff  cars  in

 such  cases  is  dependent  upon  other  demands  on  their  availability  and  2dministra-
 tive  considerations  including  that  of  the  extra  expenditure  on  overtime  allowance
 for  the  driver.  In  certain  Departments,  where  the  nature  of  work  demands  it,
 Government  transport  is  made  available  to  the  staff  required  for  duty  at  night.

 Shortage  of  Coins

 4861.  Shri  Vishram  Prasad  :  Willthe  Ministe:  of  Finance  be  plcased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a  great  sho-tage  of  coins  (from  one  to  ten

 Paise)  in  the  country;  and

 (b)  whether  a  survey  about  the  same  has  been  conducted  in  any  market  out-
 side  Delhi?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  A  survey  is  not  considered  necessary  as  the  supply  position,  in

 relation  to  the  estimated  demand,  is  known  to  be  quite  satisfactory:

 Expenditure  on  Hospitals

 4862.  Shri  Vishram  Prasad  :  Willthe  Minister  cf  Health
 and

 Family

 Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  expenditure  incurred  on  Allopathic  Hospitals,  Medical

 Research  Centres  and  Laboratories  under  the  control  of  Central  Government  in
 Delhi  during  the  last  two  years;

 (b)  the  amount  incurred  on  Ayurvedic  dispensaries  during  the  above  period;
 न् and

 (c)  the  number  of  Ayurvedic  Specialists  (  aids)  and  Allepathic  Specialists  in
 the  Ministry  of  Health,  separately ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 (Shri  B.  S.  Murthy)  :  (a)  The  Central  Government  have  under  its  control
 the  Safdaryung and  Willingdon  Hospitals  and  the  Central  Government  Health
 Scheme  together  with  laboratories  attached  thereto.  The  budget  for  running  these
 three  Units  during  the  last  two  years  is  given  below

 1964-65  1965-66

 (Actuals)  (Revised

 न
 estimate)

 Rs.  Rs.

 Safdaryung  Hospital  80,82,909  91,50,000
 Willingdon  Hospital  &  Nursing  Home  36,76,208  37305400
 Central  Government  Health  Scheme  ,33,4.0,884.  1,39,28,300

 (b)  There  was  only  1  Ayurvedic  Dispensary  under  the  C.  G.  S.  till  recently,
 The  expenditure  incurred  on  this  during  che  past  cwo  years  is  given  below.—

 Rs.

 1964-65  1,09,700  (  actuals)

 1965-66  1,82,200  (actuals)

 A  second  Ayurvedic  Dispensary  has  started  functioning  from  8-3-1966.

 Ow.
 (c)  The  total  number  of  Medical  Officers  (including  specialists)  is  given  be-

 Safdarjung  Hospital  265  (iz  at  @ il.
 and  House

 luding  Registrars
 Sur-

 geons)
 aH
 be  el  (including  Registrars Willingdon  Hospital  &

 Nursing  Home
 Sur- and  House

 reons)
 C.G.H.S.

 382
 Ayurvedic  Dispensary

 Gen  eral  of  Health  Services  there  are

 In  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  including  the  Directorate

 54  Alopathic  medical  officers  and  8  Ayurvedic
 Members  of  the  staff.
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 Overtime  Allowance

 4863.  Shri  Vishram  Prasad  :  111  the  Minister  of  Finance  pe  pleased
 to  state  the  amount  of  overtime  allowance  paid  to  the  stenographers  and  other

 personal  staff  attached  to  the  Ministers  and  Officers  of  the  Central  Government

 durring  1964-65  and  1965-66?

 The  Minister of  Finance  (ShriSachindra:  Chaudhuri)  :  The  infornation
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  it  becomes
 available.

 Ramagundam  Project

 e थक
 4864.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Shri  Bade

 Shri  Kishen  Pattnayak  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  negotiations  with  Dr.  Dharma  Teja  for  further

 expansion  of
 Ramagundam  Project  have  collapsed;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor

 (c)  whether  Govern  1ent  have  agreed  to  give  financial  assistance  for  the  said

 project;  and

 (d)  फा  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed)  :  (a)

 &(b).  An  agreement  between  the  Chairman  State  Electricity  Board,  Andhra  Fra-

 desh  and  Dr.  J.  Dharma  Teja  was  signed  on  tne  7tn  May,  1965  after  negotiations

 for  installation  of  3x66  M.W.  generating  Station  at  Ramagundem  on  turn-key
 basis.

 According  to  the  agreement,  Dr.  Teja  had  to  fulfil  certain  conditions  within

 two  months  from  the  date  of  agreement,  before  it  becomes  effective.  Dr.  Teja  has

 not  been  able  to  fulfil  those  conditions  so  far  and  has  suggested  to  the  State

 Electricity  Board  modihcatiors  in  the  terms  earlier.  agreed  to  by  him.  In

 view  of  these  developments  anc  the  consequent  delay,  the  State  Government
 have  given  up  the  scheme  and  in  its  place  requested  for  the  sanction  of  Kothagu-
 dem  Stage  III  sckems.  Accordingly,  1t  has  been  decided  to  drop  the  Rama-

 gundem  (3  x  66  MW)  scheme.

 (c)  &  (d).  No.  Do  not  arise.

 Eradication  of  Tuberculosis

 4865.  Shri  Onkar  Lai  Berwa  :  Shri  Bade  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Dr.  L.  M.  Singh  :

 Shri  Yudhvir  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  eradicate
 tuber

 culosis  within  the  next

 25  years;

 (b)  ifso,  the  progress  made  this  year  in  comparison  to  the  last  year ;
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 ~

 (c)  the  amount  of  extra  papendivure  to  be  incurred  this  year  as  compared  to

 tnat  incurred  during  tne  last  year;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  open  any  more  new  T.  B.  hospitals  in
 the  country?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 (Shri  B.  S.  Murthy)  :  (a)  Yes.

 (b)  It  is  too  early  to  assess  the  progress  made  this  year  in  comparison  to  the  last

 year.

 (c)  Central  Government’s  expenditure  on  the  T.  B.  Schemes  is  not  estimated

 to  be  more  durin  g  this
 year

 as  compared  to  the  expenditure  incurred  during  the
 last  year.

 (d)  Government  do  not  propose  to  estaplish  any  new  T.  B.  Hospitals  during
 this  year.  Domiciliary  treat  nent  is  as  effective  as  institutional  treatment  and  costs

 much  less.  The  aim  will  be  to  treat  as  many  of  the  active  cases  as  possible  through
 T.  B.  clinics  and  hence  priority  is  being  given  to  establishment  of  District  T.  B

 clinics.

 चिकित्सा  दिक्षा  पाने  वाली  छात्रायें

 far

 4866.  डा०  श्रीनिवासन  :  क्लिप  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1964-65  और  1965-66  में  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  चिकित्सा  कालेजों  में

 कितने  प्रतिशत  लड़ाकों  को  दाखिल  किया  गया  ;

 क्या  राज्यों  को  यह  सलाह  देने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  ह  कि  वे  परिवार  नियोजन  विस्तार

 कार्यक्रम  को  sia  में  रखते  हुए  चिकित्सा  कालेजों  में  लड़कियों  के  लिये  दाखिला  बढ़ा  कर  50  प्रतिशत

 तक  कर  और

 (a)  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  का  है  ?

 ala
 स्वास्थ्य  त  1  परिवार  नि  जन  मं  लय  में  उपमंत्री  ब०  सु०  UUM  ):  अपेक्षित  सूचना

 परिशिष्ट  म  दी  गई  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  ऑटो  6230/66  i]

 .  एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (a)  ug  aaa  नहों  उठता  ।

 सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना

 4867-  श्री  कोला  वैंकया  :  कया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  सरकार  ने  anda  सम्पत्ति  a  अधिकतम  doer  निर्धारित  करने  के  बारे

 te
 1964

 में
 अखिल  भारती०  कांग्रेस  के  गुंटूर मे  हुए  सम्मे लन  में  मांग  की  गई  al,  अन्तिम  fae  कर  लिया

 ह

 यदि
 प्रस्तावित  अधिकतम  सिम्त

 कण
 है  ;

 इसका  कण  उदर  है  ;  और

 (4)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  विलम्ब  के  कंथा  कारण
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 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ao  तो  :
 नही ं।

 और  :  प्रम्न  नहीं  उठत

 नगरीय  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  प्रत  से  कई  जटिल  गमले  उठते

 ये  विचाराधीन

 गोदावरी  नदी  के  पानी  को  सोचना

 4868.  श्री  फिरो डि या  :  कण  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  og  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कण  गोदावरी  नदी  पर  बांध  के  लिये  संभावित  स्थानों  की  भूकम्पीय  जांच  करते  समय

 मालूम हुआ
 कि  गोदावरी  नदी  के  प।नी  को  बेसिन  की  ओर  मोड़ना  सम्भव  है  ;  और

 यदि  तो  इश  पानी  से  कितने  अतिरिक्त  क्षेत्र  में  सिचाई  हो  सकेगी ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  इस  सम्बन्ध
 में  कोष  भूकम्पों

 अध्ययन

 ae  नहीं  किए  गये  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Supply  of  Drinking  water

 4869.  Shrimati  Johraben  Chavda  e
 Will  the  Minister  of

 Health|  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  villages  in  the  country  where  there  is  no  arrangement  for

 the  supply  of  pure  drinking  water;  and

 (b)  the  time  by  which  arrangements  for  the  same  would  be  made  in  these  vil-

 lages  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning

 (Shri  S.  Murthy)  :  (2)  and  (b).  Information  is  being  collected  from  the

 State  Governments  and  will  be  laid  on  the  Tanle  of  the  Sabha  when  received

 दिल्ली  में  चेचक  की  महामारी

 क . 4870.  शी  दी०  चचा  दार्मा  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  रतन  लाल  :  श्री  घेवर  मीना  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बय  दिल्ली  में  चेचक  का रोग  हाल  में  बढ़  गण  है  ;

 fe  तो  उसका  ब्यौरा  कग  है  ;  और

 इस  विष में  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  नैब

 जनवरी  1965  से  अप्रैल  1966  (29-4-1966)  तंक  दिल्ल  में  रिका  किये  गय  चेचक

 के  रोगियों  और  इस  रोग  से  होने  वाली  मौतों  की  संख्  का  एक  विवरण  संलग्न  में

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6231/66  ॥]
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 (a)  इस  रोग
 के

 फलाव  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :--

 पीड़ित  क्षेत्रों में  टीका  अभियान  तेज  कर  fear गया  है  |

 टीका  लगाने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 पीड़ित  क्षत्रों  का  सं निरीक्षण  किय  जा  रहा

 स्वास्थ्य  शिक्षा  एवं  प्रचार  के  उपाय  बढ़ा  गये  हें

 Rural  Housing  Scheme  in  Maharashtra

 4871.  Shri  D.  S.  Patil  :  Willthe  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  provided:to  Maharasr  tra  Government  under  Rural  Housing
 Scheme  and  the  amount  spent  by  the  State  Government  thercon  in  1965-66;  and

 (b)  the  amount  proposed  to  be  provided  to  Maharashtra  during  196f-67?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  Mehr
 Chand  Khanna):  (a)  Asum  of  Rs.  70  lakhs  was  provided  for  the  Village  Hous-

 ing  Projects  Scheme  in  Maharashtra  during  1965-66.  The  actual  amount  spent
 in  1965-66  is  not  available,  but  the  amount  of  central  assistance  actually  released.
 is  Rs.  69°98  lakhs.

 (b)  Rs.  40  lakhs.

 Vacant  Posts  in  Government  of  India  Presses

 4872.  Shri  Nardeo  Snatak  :  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  number  of  posts  are  iying  vacant  in  each

 Department  ofallthe  Government  of  India  Presses  and  fresh  appointments  are  not

 being  made  against  them  resulting  in'adverse  effect  on  out-  put;

 (b)  if  so,  the  number  of  vacancies  in  each  Departmtent  of  each  press  which
 have  been  laying  vacant  for  the  last  two  years;  and

 (c)  the  reasons  for  which  they  are  not  being  filled  up?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban’  Development  (Shri
 Mehr  Chand  Khanna)  :  (a)  to  (c).  The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 बम्बई  मे  सोना  तथा  al  का  पकड़ा  जाना

 4873-  शी  जसवन्त  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  :

 कग  यह  सच  है  कि  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  1966  के  दूसरे  सप्ताह  में  बम्बई
 में  बहुत  बड़ा  छापा  मारा  जिसमें  उन्होंने  3,000  तोले  सोना  तथा  4  लाख  50  हजार  रुपये  मूलर  के

 नोट  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  का  कार्य  चाहो  करने  की  विचार है  ?
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 =  बनाए

 faa  मंत्री  दावा  (x  =a)  oF
 14  1966  को  बम्बई  सी म्ादाटक न

 ar
 2  (#)  Sit,  oll

 प्राधिकारियों  ने  3,000  तोला  सोना  और  5,24,975  रुपये  मुल्क  की  मुद्रा  पकडी TUS

 इस  सम्बन्ध  में  तात  ब्क्तिरि  गिरफ्तार  कर  लिये  गय  ह  मामले  में  आगे  जांच-पड़ताल  चल

 रही

 खाने  जाने  वाली  गर्भ-निरोधक  दवाई

 4874,  श्री  प्र०  च०  बरुआ  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  ०ह  बताने  की  कपा

 करेंग

 क्य  डा०  ब्लैडिमिर  नैटो  द्वारा  आविष्कृत  ब्रिटेन  की  प्रथम  खाई  जाने  वाली  गर्भ-निरोधक

 दवाइ

 क

 भारतीय  परिस्थितियों  में  उपयुक्तता  की  जांच  की  गईं  है  ;

 यदि  तो  भारत  में  लभ-निरोध  के  लिये  og  दवाई  कहां  तक  लाभकारी  सिद्ध  हुई  है  ;

 और

 भारतीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल  खाई  जाने  वाली  गर्भ-निरोधक  दवाई  तैयार  करने  में

 अब  तक  कुल  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  Frater  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री

 न  सु०  :  और  (a)  :

 डा०
 बल ेनै डी मिर  पेट्रो  द्वारा  आविष्कृत  खाई  जाने  वाली  qy-fadaa  पहली  दवाई  4  Samra मेगेर  स्टाइल

 एसेटेड  और  0.  05  मिलिग्राम  इसराइल  ओएस्ट्रेडिजिल  का  एक  मिश्रण  थी  ।  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसन्धान  परीरू  को
 21  जनवरी  1964  को  50,000  गोली  ट्रेडम्यक )  प्राप्त  हुई  थी

 और
 जिसकी

 जांच  चल  रही  संभवतः  परिणाम  1966  के  अन्त  अथवा  1967  के  प्रारम्भ  तक  प्राप्त

 हो  जायेंगे  ।

 ग  खाई  जाने  वाली
 बहुत

 सी  गर्भ-रोधक  दवाइयों  की  नियंत्रक  शाक्ति  जानने  के  बारे  में  देश

 तै
 विभिन्न  मागों  में  परीक्षण  किये  जा  ez  |  इतनीਂ  जल्दी  उनके  व्यापक  उपयोग  के  बारे  में  कोई  नें

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अब  तक  प्राप्त  संकेत  अधिक  उत्साहवर्धक  नहीं हैं  ।

 कोहली  परियोजना

 4875.  श्री  प्र०  चे  बरुआ :  का  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  2  1965  के  अतारांकित

 प्रद  संख्या  1714  के  स्तर  के  सम्बन्ध  बताने  क  क्या  करेंगे  कि  को  पिली  परियोजना  को  चौथी

 योजना  में  शामिल  न  faq  जाने  के  का  कारण हो
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  कोपिली  परियोजना  सम्बन्ध  में  वस्तुत

 अनुसन्धान  हो  रहे  चतु  योजना  में  इसको  शामिल  करने  का  प्रश्न  तभी  उठेगा  जब  अनुसन्धान

 कायें  qu  हो  जाएगा  और  परियोजना  की  GtATesayr  निश्चित  हो  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  कल्याण

 4876.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  घलंदवर  मीना  :

 व्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  va  बताने  की  Hat  करेंगे  कि

 1966-67  में  salar  राज्य
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 कल्याण  कार्यों  पर  कितनी  खर्च  करने  का  विचार  है  ;  और

 यह  राशि  किन  मदों  पर  ag  गी  जायेगा  ?'
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 5  1966
 —  ललित

 उत्तर

 समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  मती  एम०  चन्द्र
 :  185.73  लाख  रुपये |

 (172.73  लाख  रुपये  अनुसूचित  आदिम  जातियों के
 लिये  तथा  13.  00  लाख  रुपये  अनुसूचित

 जातियों  के  लिये  1)

 कृपया  अनुबंध  में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6232/

 661]

 ae  स्वरूप  किराया

 4877.  श्री  यं दा पाल  सिंह  :  डा०  मा०  श्री
 अणे

 ड

 श्री  मनोहरन  श्री  कपूर  सिह :

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  श्री  :

 श्री  कार  लाल  बैरवा  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (3)  व्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्वार्टरों  के  किराये  की  बकाया  राशि  ने  देने  वाले  सरकारी

 कमेंचारियों  पर  लगाये  गये  कथित  दंड-स्वरूप  किराये  की  वसूली  के  विरुद्ध  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई

 कुछ  अपीलें  20  महीनों  से  अधिक  अवधि  ने  से  उनके  मंत्रालय  में  अनिर्णीत  पड़ी  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  को  ऐसी  अपीलों  के  बारे  में  निर्णय  करने  में  कितना

 समय  लगता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  है  fe  इन  अपीलों  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  करने  के  लिये  कोई
 समय  सीमा  निर्धारित  की  जाये  और  सरकार  द्वारा  इन  अनिर्णीत  अपीलों  पर  निर्णय  किये  जाने  तक

 उनसे  वसूली  न  की  जाये  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मे हरचन्द  :  जी  नहीं  ॥

 और  (71)  सरकारी
 क्मेंचा  रियों

 के  अभिवेदनों  पर  यथा  संभव  शी  घनता  से  कार्यवाई  की  जाती

 हैं किन्तु  कोई  विशेष  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।  बढ़ा  हुआ  किराया  केवल  तभी  वस

 किया  जाता  हैं  जबकि  नियमों  के  अन्तगंत  आवंटन  रह  होने  के  बाद  कोई  अधिकारी  सरकारी  वास  अपने

 पास  बनाये  रखता  है  ।  नियम  शिथिल  नहीं  किये  जाते  तथा  बकाया  किराये  को  इकट्ठा  होने
 से  बचाने  के  लिए  वसूली  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  अभिवेदन  स्वीकार  हो  जाता  है  तो  इस  मकार  वसूल
 की  गयी  वापस  दे  दी  जाती  है  ।

 जवानों  के  परिवारों  को  बेदखली  नोटिस

 4878.  श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती :

 श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  अलॉटी  सरदारी  कर्मचारियों  जिन्होंने  स्थल  सेना  में  सेवा

 अपत  की  और  जो  इमरजेंसी  कमीशन  में  चुने  गये  और  जिन्हें  दिल्ली  से  बाहर  जिस्में  सीमावर्ती  क्षेत्र

 शामिल  नियुक्त  करके  भेजा  आश्रितों  को  जिनके  पास  नई  दिल्ली  के  जब  पूल  के  अधीन  सरकारी
 क्वाटर  बेदखली  के  नोटिस  दिये  गये  जो  इस  घोषित  सरकारी  नीति  के  विरुद्ध  हें  कि  सैनिक
 चोरियों  के  परिवारों

 को
 उनके  स्थान  से  नहीं  निकाला

 और

 यदि  तो  कितने  परिवारों  को  ऐसे  नोटिस  दिये  गये  हैं
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 अलॉटी  कैंचे  रियों  द्वारा  इमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  कर  बाहर  चले  जाने  के  पश्चात  कितने

 परिवार  बेदखल  किये  गये

 नोटिस  की  अवधि  कितनी  दी  गई  और

 क्या  इस  प्रकार  की  बेदखली  के  विरुद्ध  प्राप्त  कोई  अभ्यावेदन  अनिर्णीत  पड़े  हें  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  मेहरचन्द  :  सरकार  की  वर्तमान

 नीति  के  सरकारी  कर्मचारी  जो  कि  इमरजेन्सी  कमीशन  में  चून  लिया  जाता  उसे  सामान्य

 पूल  वास  प्रशिक्षण  के  दौरान  और  फिर  बाद  में  यदि  उसकी  तैनाती  क्षेत्रਂ

 दानल  में  हों  जाती  है  तो  दो  महीने  की  और  अवधि  के  अपने  पास  बनाये  रखने  की

 अनुमति  दी  जा  सकती  हैं  ।  यदि  उसकी  तैनाती  क्षेत्रਂ  में  हो  जाती

 हैं  तो  उसके  परिवार  को  अपने  पास  सिविल  वास  बनाये  रखने  की  अथवा  उचित  वैकल्पिक  वास  पर

 कबूजा  रखने  की  अनुमति  है  जब  तक  कि  वह  फैमली  स्टेशन  पर  तैनात  न  हो  जाये  या  फिर  अन्य
 लि स्थान  पर  अपनी  पसंद  वे  निवास  स्थान  में  परि  वार  ले  जाने  की  रक्षा  मंत्रालय  की  रियायत  का  उपयोग

 नहीं  बशर्तें  कि  नियमित  सेता  अधिकारियों  पर  सामान्य  नियम  लागू  होते  हों  |  इस

 नीति  के  विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 से  :.  अभी  तक  कोई  परिवार  बेदखल  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन एक  मामले  में

 एक  अधिकारी  को  जो  कि  इमरजेन्सी  कमीशन  के  लिए  चुन  लिया  गया  था  तथा  दीक्षा  में

 तैनात  एक  नोटिस  दिया  गया  है  कि  वह  बताए  कि  उसे  बेदखल  क्यों  न॑  किया  जाये  क्योंकि

 अधिकारी  ने  इस  मामले  में  अनुमेय  )  रियायती  अवधि  समाप्त  होने  पर  वास  खाली

 नहीं  किया  ।

 Demonstration  by  Employees  of  W.  H.  &  U.  D.  Ministry

 4879.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the  14th  April,  1966  more  than  1  000  employees.
 of  his  Ministry  staged  a  demonstration;

 (b)  म  50,  the  details  of  their  demands;  and

 (c)  the  decision  taken  by  Government  on  their
 demands?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  Mebr

 Chand  Khanna):  (a)  Yes,  but  the  number  is  not  known.

 (b)  It  was  represented  that  the  reversions  of  Assistants/Upper  Division  Clerks
 ordered  by  this  Ministry  with  effect  from  the  rst  Apri!,  1966,  contained  in  this

 Ministry’s  O.  M.  No.  24/15/65-Adm.  I,  dated  the  5th  Apri!,  1966  was  cgairst  the
 orders  contained  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  O.  M.  No.  3(2  =)  /65-CSI,
 dated  the  25th  February,  1966.

 (c)  Two  of  the  reverted  Assistants  and  three  of  the  reverted  Upper  Division

 Clerks  have  since  been  promoted  as  Assistants  and  Upper  Division  Clerks  respecti-

 vely.  The  Ministry  of  Home  Affairs  have  also  been  asked  to  find  suitable  vacan-
 cies  of  Assistants/Upper  Division  Clerks  for  the  remaining  reverted  persons.

 चेय्यर  नदी  पर  जलदाय

 4880.  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  जिले  में  नैय्यर  नदी  पर  पुलीवेंडला  जल  माग  )
 तथा

 fa ह  ह
 जलाशय  के  परियों  अचा  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  राज्य  सरकार  ने  दे  दिये
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 15  1888  लिखित  उत्तर

 यदि  डीवाय  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  दोनों  परियोजनाओं  का  शिलान्यास  1961-62  में  किया  गया

 था  और  तब  से  इनਂ  परियोजनाओं  पर  कोई  कार्य  नहीं  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उन्हें  कार्यान्वित  करने  में  देरी  के  कारण  क्या  हूं  ?

 सिचाई  कौर
 विद्युत  मंत्री  फजरुद्दीन

 ः  नहीं  ।

 sat  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 ये  दोनों  स्कीमें  अतिरिक्त
 नई  स्कीमों  की  उस  सुची  में  शामिल  की

 गई  थीं
 जिस  पर  योजना

 आयोग  ने  उन  को  तीसरी  योजना  में  शामिल  करने  के  लिये  अभी  विचार  करना  हैं  ।

 सरकारी  बस्तियों  में  सड़क  की  बत्तियां

 4881.  श्री  हिम्मत  सिंहजी :  थी  ब०  Fo  दास
 :

 श्री  यशपाल  सिह :  श्री  स०  चे  सामन्त :

 श्री  सुधांशु दास  :  श्री  fo  रस्०  भास्कर

 क्या  श्रीवास  तथा  नगरीय  वकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  t  कि

 क्या  कुछ  सरकारी  बस्तियों  जिनमें  सरकारी  कर्मचारी  रहते  सड़क  की  बत्तियों  की

 व्यवस्था नहीं  की  गई

 यदि  तो  उन  बस्तियों  के  नाम  क्या

 उसके  कया  कारण

 इन  बस्तियों  में  कितने  से  बत्तियों  की  व्यवस्था  नहीं  और

 सरकार
 का  इन  बस्तियों  में  कब  बत्तियां  लगाने

 का
 विचार  है

 ?

 आवास  त  1  नगरीय  विकास  मंत्री  मे हरचन्द  :  यह  मान  लिया  जाता  है
 कि  सूचना  दिल्ली  में  केवल  सरकारी  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  मांगी  गयी  है  ।  यदि  ऐसे  है  तो  उत्तर

 निम्नांकित है

 हां  ।

 और

 (i)  शाहजहां  रोड  1963

 (ii)  पंडारा  रोका  भाग  1954  सेਂ

 (ii)  पंचक ईया
 रोड  1

 क्वाटर  1964  से

 (iv)  रामकृष्ण पुरम  में

 मंजिले

 (v)z  कुष्णपुररम न य  में  नेबरहुड  11  का  भाग  तथा
 IV,  V,  \  1965  से

 आरके  नेबरहुड
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 Re:  Explosion  in  Bhusaval  Vaisakha  15,  1888  (Saka)

 Goods  Yard

 (7)  सड़कों  की  बत्तियों  की  व्यवस्था  तथा  अनुरक्षण  का  उत्तरदायित्व  स्थानीय  निकायों
 का

 सिवाय  पंडारा  रोड  के  भाग  अन्य  बस्तियों  में  सड़क  की  रोशनी  की  व्यवस्था  सरकार  के  द्वारा  की  गयी

 किन्तु  अभी  तक  स्थानीय  निकायों  द्वारा  इन  पर  अधिकार  नहीं  लिया  गया  है  तथा  रोशनी  नहीं  दी

 गयी है  ।

 इत  बस्तियों  में  शाहजहां  पंडारा  रोड  तथा  रामकृष्ण पुरम  के  बहुमंजिले  नई

 दिल्ली  नगर  पालिका  के  क्षेत्र  में  पड़ते  हें  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  सड़क  की  बत्तियों  को  रोशनी

 देने  तथा  उनका  अनुरक्षण  करना  अस्वीकार  कर  दिया  है  क्योंकि  पंजाब  म्यूनिसीपलਂ  एक्ट  के  अथ  के
 क

 अनुसार  सड़कें  स  डक  नहीं  हें  ।

 पंडारा  रोड  पर  सड़क  की  बत्तियों  की  व्यवस्था  करने  की  मंजूरी  सरकार  के  द्वारा  दी  जा  चुकी

 है  लेकिन  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  तट  दिल्ली  लंगर-पालिका  उसके  अनुरक्षण
 आदि  क  लिए  सहमत  नहीं है  ।

 अन्य  दो  बस्तियां  दिल्ली  नगर  निगम  के  अधिकार  क्षेत्र  में  अनुरक्षण  के  लिए  नगर  निगम  के

 द्वारा  सच्चों  का  अधिकार  ले  लेने  के  सरकार  के  द्वारा  लगाई  गई  सड़क  की  बत्तियों  को

 रोशनी  दी  जायेंगी  .।

 दिल्ली  नगर  निगम  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  में  एक  अथवा दो  महीने
 के  अन्दर  सड़क

 की  बत्तियों  में  रोशनी  आने  कीਂ  संभावना  है  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  क्षेत्र  की  सड़क  की  बत्तियों  के  अनुरक्षण  के  प्रशन  पर  उनसे  सके  स्थापित

 किया  जा  रहा  तथा  जैसे  ही  कोई
 समझौता

 होगा  सड़क  की  बत्तियों  को  रोशनी  दे  दी  जायेगी  ।

 जड़ीबूटियों

 कि १

 4882.  श्री  दी०  चल  वर्मा  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 (  न
 od

 )  क्यो  जड़ी-बूटियों  की  सही  पहचान  के  लिये  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  ए  क
 उद  भिजा लय  )

 \ स्थापित  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले  ;

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 स्वास्थ्य
 तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  ब०  सु०  :  हां  ।

 और  दो  उद  एक  हरिद्वार  में  और  दूसरा  में  स्थापित  किये  गये

 कुछ  और  उद  भिजा लय  स्थापित  करने  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 to  के ली
 ड

 में
 विस्फोट

 के
 र

 में
 RE  ॥  EXPLOSION  IN  BHUSAVAL  GOODS  YARD

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 भुसावल
 पर

 हुई  रेल  दुर्घटना  के  बारे  में  कई  सूचनाएं  मेरे  पास  आयी हें  ।  मुझे

 मंत्री  महोदय  ने  लिखा  है
 कि  वह  एक  वक्तव्य  देंगे

 ।
 वक्तव्य  लम्बा  है  ।  इस  लिये  वह  उसे  सभा  पटल

 पर  रख  सकते  और  इस  पर  प्राप्त  परसों  पुछ  जायेंगे  ।
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 5  1966  सभा-पटलपर  रख  गये  पत्र

 श्री  इद्रीस  गीत  दक्षिण  पूर्व  यदि  कल  त्याग  र  तो  इसे  पढ़ा  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  लिये  एक  और  कठिनाई  है  ।  वित्त  विधायक  के  लिय  समय  बहुत  कम  है
 ।

 इसलिये  इसे  परसों  लेंगे  ।

 विशेषाधिकार  के  प्रदान  के  बारे  में

 RE,  POINT  OF  PRIVILEGE.

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  have  a  point  of  order
 regarding

 a  privi-

 lege  matter.

 Mr.  Speaker  :  1  shall  permit  you  tomarrow.

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  at

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केरल  राज्य  के  बारे  में  लेखा-परीक्षा  afraet,  1966  आदि

 वित्त  मंत्री  दा चीख  :  में  निम्न  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (i)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन  करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  24  1965  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के

 साथ  पठित  संविधान  के  151  (2)  के  अन्तर्गत  लेखापरीक्षा  1966

 मे  रखा  गया  देखिये  ।  संख्या  एल०  eto  6219/66  ||

 (i)  विनियोग  1964-65  में  रखा  गया  । देखिये  संख्या  एल०  Zto—

 6220/66  ।]

 (iii)  1964-65  में  रखा  गया
 ।.  देखिये  संख्या

 6221/66  t]

 सीमा-शुल्क  1962  आदि  के  अंतगर्त  अधिसूचना

 वित्त  संत्रालयमें  राज्य  ब०  रा०  में  निम्न  पत्र  सभा  पर  रखता हूं
 :

 (1)  सीमाशुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०
 आर०  526  की  एक  जो  दिनांक  9  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6222/66]

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  और  लवण

 1944  की  धारा  38  के  अन्तर्गत  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क
 निर्यात  शुल्क  वापसी

 )  संशोधन  1966,  जो  दिनांक  9

 1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  528  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल०  eto  6223/66  |]

 (3)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन  करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरलਂ  के  सम्बन्ध  में

 दिनांक  24  1965  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7)  के  साथ
 पठित  केरलਂ  बागान  1960  की  धारा  27  की  उप-धारा
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 2९  1966 Public  Accounts  Committee

 we  लाणााययल्यणयएणल्जएयणएय

 ao  To

 (3)  के  अन्तर्गत  केरल  बागान  कर  निर्धारित
 का  पुनरीक्षण

 1965  की  एक  जो  दिनांक  22
 1966

 के
 केरल

 राजपत्र में  अधिसूचना

 एस०  आर०  ओ ०  संख्या  68/66  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  प[पुस्तकालयम  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  |

 भारतीय  बिजली  1966

 सिचाई  और
 विद्युत

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  Fo  ल०
 :

 में  भारतीय  बिजली  अधिनियम

 1910  की  घारा  38  की
 उप-धारा  (3)  के  अन्तरगत  Seda  बिजली

 )
 1966

 की  एक  जो
 दिनांक

 9  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना

 संध्या  जी०  एस०  ATTo

 523  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०-62 5/ 66] 6]
 कात लम

 सदस्यों  की  रिहाई

 RELEASE  OF  MEMBERS

 कोला  AHN  तथा  नारायण  स्वामी

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  केन्द्रीय  हैदराबाद  से  29  अप्रेल  1966  का  लिखा  एक

 पत्र
 प्राप्त

 हुआ  है  जिसमें  aaa  कोला  वेंकैया  और  मदाला  नारायण  लोक  सभा  की

 28  1966  को  रिहाई  के  बारे  में  सुचित  किया  है  ।

 भी  नाथ  पाई  उन्हें  छोड़ा  तो  28  अप्रैल  को  गया  था  ।  फिर  तनी  देर  से  क्यों

 सूचना नीं नाय ' मिली
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  y  उसे  देखेगा
 बिवाकपाणणण्यण

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  लथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिती

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 अठासीवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव  :  मं  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  का  अठासीवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लोक-लेखा  समिती

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 बावच्नवां  प्रतिवेदन

 श्री  मुरारका  )
 :  म

 प्रतीक्षा  और
 वित्त  लेख  तथा

 राजस्व  प्राप्तियों  के  विषय
 में  लोक  लेखा  समिति के  314,  384,  और  40a

 प्रतिवेदनों में  की  गई  सिफारिशों  पर
 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  लोकलेखा  समिति  का  5

 प्रतिवेदन  तथा  समिति  द्वारा
 समय-समय  पर  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 की  समीक्षा  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 oe
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 भुसावल  गुड्स  श  में  विस्फोट  के  बारे  में  वक्तव्य
 STATEMENT  RE  :  EXPLOSION  BHUSAWAL  GGODS  YARD

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग
 :

 में  मध्य  रेलवे  के  भुसावल  डाउन  गुड्स
 यार्ड में  2-5-1966  को हुए  विस्फोट के  बारे में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  ato  टी-6218/ 866]

 नियम  219  का  निलम्बन

 SUSPENSION  OF  RULE  219

 संसद-किये  तथा  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :
 म॑  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कौर-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  219  (2)  को  जहां
 तक  इसका  उस  समय  से  सम्बन्ध  है  जबकि  वित्त  1966  को  निबटाने  के  लिए

 आवश्यक  प्रत्येक  प्रश्न  रखा  जाना  इस  विधेयक  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया

 जाए  ज्

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  के  अनुसार  विवाद  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  पांच  बजे  जाना  है  परन्तु
 में  इसका  समय  एक  घंटा  और  बढ़ा  रहा  हूं  और  अब  यहं  6  बजे  रखा  जायेगा  |

 प्रश्न  यह  है  :

 लोकसभा  के  प्रक्रिया  तथा  किये-सं  चालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  219  (2)  को  हां
 तक  इसका  उस  समय  से  सम्बन्ध  हैं  जबकि  वित्त  1966  को  निबटाने  के  लिए
 आवश्यक  प्रत्येक  प्रबल  रखा  जाना  इस  विधेयक  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया

 जाए  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  7106  Motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  और  नियम  निलम्बित  हुआ  ।

 वित्त

 FINANCE

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री  सचिन्द्र  चौधरी  द्वारा  29  1966
 को  प्रस्तुत  किये  गये  निम्न

 प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  आरंभ  करनी  :

 वित्तीय  वर्ष  1966-67  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं  को  कार्यान्वित
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  जाये  54.0

 डा०  साठ  श्री  अणे  :  मं  उस  दिनਂ  आपको  दास  आयोग  के  सिद्धान्तों  के  बारे  में

 कह  रहा  था  ।

 इस  समय  के  सरकार  के  वक्तव्यों  से  ऐसा  दिखाई  देता  है  कि  वह  अब  भाषा  के  आधार  पर  राज्य
 बनने  के  हक  में  नहों  है  ।  परन्तु  1949  से  तो  सरकार  जे०  वी०  पी०  समिति  के  प्रतिवेदन से  सहमत
 है  ।  कांग्रेस  ने  1951  में  जो  अपना  चुनाव  घोषणा  पत्र  जारी  किया  उसमें  भी  यही  उल्लेख  था  और

 कहा  कि  राज्यों  का  निर्माण  अन्त  में  जनता  की  राय  पर  निर्भर  है  ।
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 Vaisakh  15,  1888  (Saka)
 ह

 Finance  Bill,  1966
 *

 [sto  मा०  श्री०

 उसी  to  वी०  पी०  समिति  ने  विदर्भ  क  बारे  में  कहा  कि  वहा ंके  लोग  चाहे  तो  विदर्भ  बन  सकता

 हैं  ।  यह  अधिकार  उन्हें  राज्यों  के  पुनर्गठन  आयोग  ने  भी  दियां  ।  विदर्भ  का  क्षेत्रफल  36,380  वग

 मील है  तथा  1961  के  आधार  पर  जन  संध्या  एक  करोड़  में  कुछ  ही  कम  है  ।  अब  तो  यह  जन
 संध्या

 अधिक  हो  गई  होगी  ।  मझ  विश्वास  है  कि  सरकार  को  वहां  के  लोगों  का  पता  हैं  कि  यदि  उनकी

 यह  मांग  पुरी  नहीं  की  तो  वहू  क्या  कर  गिरेंगे  पंजाब  और  हरियाणा  तो  मान  लिया  परन्तु  विदर्भ

 की  मांग  को  ठुकरा  रहे  हें  ।

 सरकार  को  चाहिये  कि  सारे  देश  में  सरकार  के  विरुद्ध  जो  लहर  उठ  रही  है  उसे  समझे  ।  बड़े  बड़

 राज्यों  में  कुछ  लोग  वहां  के  अधिक  संध्या  वाले  लोगों  से  तंग  हैं  ।  ऐसा  आसाम  में  कबायली  क्षेत्र  के

 लोगों  के  साक्ष  दो  रहा  है  ।.  यही  स्थिति  मध्य  प्रदेश  में  हुई  और
 बस्तर  की  घटना

 पर
 भी

 गहराई
 से

 विचार  करना  चाहिये  ।  |
 ना

 कुछ  बड़े  बड़े  राज्यों  के  रवैये  से  तंग  आकर  कुछ  छोटे  छोटे  राज्य  अपना  संगठन  कर  रहे  हैं  ।  यहं

 उत्तर  तथा  दक्षिण  भारत  दोनों  में  हो  रहा  हैं  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  के  प्रति  मेरी  बड़ी  श्रद्धा  है  परन्तु  भारत  के  लोक  तन्त्र  की  मांग  यह  हैं  कि  यहं  सत्ता

 किसी  एसे  व्यक्ति  के  हाथ  में  होनी  चाहिये  जिसके  कारण  संसदीय  अधिक  सुरक्षित  रह  सके  ।

 श्री  अ०  कु  गोपालन  वित्त  मंत्रीने  वित्त  विधेयक  पेश  करते  हुए  कहा  था  कि  करों

 के  बारे  में  वह  छूट  दे  रहे  ह  ।  परन्तु  उन्होंने  भारत  की  जनता  पर  100  करोड़  रुपए  का  अधिक  कर

 लगा  दिया  ।  साथ  ही  यदि  उनकी  छूट  को  लिया  जावे  तो  कर  साधारण  लोगों  तक  तो  पहुंचेगी  नहीं  ।

 जनता  को  करों  से  छुटी  दी  जानी  चाहिये  ।  जो  अधिक  निधेन  लोग  है  उन  पर  तो  करों  का  बोझ  अधिक

 इस  विधेयक  से  बड़े  बड़े  कारोबार  करने  वालों  तथा  विदेशी  एका धि कारियों  का  शिकंजा  सख्त

 होगा  i  वित्त  मँत्री  के  नम्बर  शब्दों  से  इस  कठिन  बात  को  छुपाया  नहीं  जा  सकता  |

 यदि  आप  प्रत्यक्ष  और  परोक्ष  करों  क  देखें  तो  विदित  होगा  कि  1950-51  से  1964-65  तक

 प्रत्यक्ष  कर  36.  8  प्रतिदिन  से  घट  कर  29.  «4  प्रतिशत  पर  आ  गये  हैं  और  परोक्ष
 कर

 उसी  अवधि  में

 63, 2  प्रतिशत  से  बढ़  कर  70.  6  प्रतिशत  हो  गय  हें  ।

 भारत  की  विदेशों  पर  निर्भरता  बढ़ती  जा  रही  है  ।  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  विदेशों  से  ली
 गई

 सहायता  194  करोड़  रुपया  थी  ।  दूसरी  योजना  में  1,422  करोड़  रुपया  थी  और  तीसरी  योजना

 में  यह  2,650  करोड़  रुपया  हो  गई  ।  चौथी  योजना  भी  विदेशी  भीख  के  उपर  अटकी  हुई  हैं  ।  जब
 तक  विषव  बैंक  तथा  वाशिंगटन  नहीं  कह  ga  उस  पर  यहां  विचार  तक  नहीं  कर  सकते  ।  कोई

 भी  देश  जिसमें  आत्मसम्मान  है  इस  बात  कों  कैसे  सहन  कर  सकता  है  |

 विदेशों  का  ऋण  सुद  के  साथ  देना  पड़ेगा  ।  हमने  जो  4,000  करोड़  रुपये  चौथी  योजना  के  लिये

 मांगे  हें  उसका  एक  तिहाई  तो  विदेशों  का  ऋण  तथा  ब्याज  देने  के  लिये  हैं  ।  विदेशों  का  ऋण  प्रति

 व्यक्ति  भारत  में  85  रुपया  हो  गया  है  ।

 सरकार  पर  विदेशों  के  जोर  पड़  रहे  हें  और  मुझे  इस  पर  अचम्भा  हो  रहा  है  ।  सरकार  ने  उर्वरकों

 के  सम्बन्ध  में  समझौता  कर  लिया  है  जो  कि  बहुत  बदनामी  की  बात  है  ।  सरकार  ने  जो  विदेशों  में

 भीख  मांगने  का  अभियान  किया  हुआ  वह  बिल्कुल  अभूतपूर्व  है  ।

 सरकार  ने  भूमि  सुधार  कानून  बनाने  की  बजाय  विदेशों  से  अन्न  आयात  करना  अच्छा  समझा

 हुआ  है  ।  जो  रुपया  गांवों  में  जाता  वह  थीਂ  वहां  के  धनी  लोगों  के  पास  ही  पहुंचता  हैं  और  ग़रीब

 जनता तो  ग़रीब  ही  रहती  है  ।  यदि  उत्पादन  अधिक  करना  है  तो  किसान  ही  ठीक  कर  सकता  है  ।
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 केरल  में  खाद्य  स्थिति  खराब  थी  और  अब  उड़ीसा  में  50  व्यक्ति  अकाल  के  कारण  मर  गये  ।  अब

 खाद्य  मंत्री  कहते  हें  कि  1970  तक  हम  आत्म-निरभर  हो  जावेंगे  ।  मंत्री  महोदय  को  खाद्य  मंत्री  कहने

 की  अपेक्षा  पी०  एल०  480  का  मंत्री  कहें  तो  ठीक  होगा  ।  जितना  अधिक  aa  बाहर  से  आता  है  उतनी

 ही  उपज  यहां  कम  हो  रही  हैं
 ।

 रहे  कायें  कृषि  में  क्रान्ति  लाये  बिना  ठीक  नहीं  हो  सकता
 |

 इस  पी०  एल०  480  के  कारण  ही  भारत-अमरीकी  शिक्षा  प्रतिष्ठान  स्थापित  की  है  जिसकी

 चना  इस  देश  के  शिक्षा  शास्त्रियों  ने  की  इसके  द्वारा  वहू  अमरीका  के  गुप्तचर  विभाग  को  यहां  ला

 रहे  हें  ।

 आफ  अमरीकाਂ  वाली  घटना  के  बाद  देश  की  आंखें  खोलने  के  लिए  यह  काफी  गम्भीर  घटना

 है  ।  हमारे  देवा  की  एकता  को  कसे  कैसे  गम्भीर  खतरे  आज  जो  विदेशी  विनिमय  का  गम्भीर

 संकट  आ  खड़ा  हुआ  है  उसका  कारण  यही  है  कि  हम  बिना  सोचे  समझे  साम्राज्यवादी  शर्वितियों  से  ऋण

 लेते  रहे  हूं  ।  -20  प्रतिशत  निर्यात  की  आय  तो  इसी  कार्जे  को  निपटाने  में  ही  समाप्त  हो  जाता  है  |

 इस  से  वे  लोग  परेशन  है  जो  भारत  को  विदेशी  ato  का  दि कार बनते  नहीं  देखना  चाहते  |  इस  संकट

 से  निकलने  के  प्रयास  में  सरकार  और  ऋण  ले  हैं  ।.  विदेशी  विनिमय  कमाने  की  ललक  में  उसने

 20  करोड़  रुपये  की  हानि  केवल  चीनी  के  निर्यात  में  उठाई  है  ।  और  भारतीय  उपभोक्ताओं  को  इस

 राशि  के  भुगतान  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कितने  खेद  की  बात  है  कि  भारत  की  जो  चीजें

 पुरातन  काल  से  निर्यात  हो  रही  है  उनका  भी  अन्तर्राष्ट्रीय भाव  प्रति  वर्ष  कम  होता  जा  रहा  है  ।  जो

 वस्तुप्रें  साम्राज्यवादी  देशों  से  आ  उनके  दाम  बराबर  बढ़ते  चले  जा  रहे  हैं  यह  क्या  विडम्बना

 है  ।  अनाज  देने  में  भी  अमरीका  भारत  की  कठिनाइयों  का  पूरा  पूरा  लाभ
 उठा  रहा  है  ।  सफर

 इत्यादि  का  भाव  भी  बढ़ा  दिया  गया
 है

 ।

 इस  प्रकार  विदेशों  पर  आश्रित  रहने  सें  देश  का  बूरा  हाल  हों  रहा  हैं  ।  अनाज  की  दुलाई  के  प्रत

 भारत  ने  इस  बारे  में  50  प्रतिश्त  वस्तु  भाड़े  का  भुगतान  डालरों  में  करना  है  ।  हमें

 यह  बात  समझ  लेनी  चाहिए  कि  भारत  द्वारा  जो  वस्तु  भाड़ा  दिया  जाता है  वहू  बाजार  भाव  से  कही  अधिक

 हैं  ।  गेर-विकास  व्यय  के  संदर्भ  में  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  कम  करने  की  बजाए

 सरकार  स्वचालित  मशीनों  द्वारा  इसमें  द्धि  कर  रही  हैं  ।  स्टेट  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई

 बाटा  इत्यादि  सब  बिजली  की  मशीनों  से  काम  ले  रहे  हालात  खराब

 हो  रहे  ह  और  लोग  विद्रोह  करने  की  स्थिति  में  हो  रहे  देश  में  इस  समय  30,000  लोग  बेरोजगार

 है  ।  मेरा  कहना  है  कि  यदि  हमने  अपनी  आर्थिक  विकास  का  हूर  फैसला  वाशिंगटन  में  होना  है  तो  देश

 का  खुदा  हाफिज़  है  ।

 वित्त  मंत्री  दलविन्द्र  :  मे  संक्षेप  में  ही  अपनी  बात  कहने  का  प्रयास  करूंगा  ।  और

 सामान्य  बातों  पर  ही  विचार  करूंगा  ।  जोभी  आलोचना  की  गयी  है  वह  बड़े  जोरदार  दादों  में  की  गयी

 है  ।  कहा  गया  है  फि  देश  की  अव्यवस्था  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंप  दी  जाय  ।  ऐसा  करने  से  देश  की

 अथ  अवस्था  की  स्थिति  सुधर  जायेगी  और  eat  युग  आ  जायेगा  ।  परन्तु  यदि हम  अन्य  दृष्टि  से  विचार

 करे  तो  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  का  कोई  आधाਂ  नहीं  रहता  |  मे  रा  मत  यह  है  कि  इन  दोनों  के  बीच  का

 रास्ता  ही  श्रेष्ठ  हैं  ।  म॑  इस  बात  कों  स्वीकार  करता हूं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  चल  रहे  उपक्रमों  को

 जीवित  रहने  का  पूरा  अधिकार  है  ।  एक  बात  समझ  लेनी  चाहिए  कि  राज्य  भी  व्यक्तियों  से  ही  बनता

 है  ।  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  में  यह  कहना  कि  उपेक्षा  की  जा  रही  है  गात  बात  है  ।

 गर-सरकारी  क्षेत्र  जीवित  है  क्योंकि  इसने  हमारी  अरे  व्यवस्था  की  सहायता  की  है  ।  इसलिए  नहीं
 कि  इसे  क्षेत्र  हारा  सरकार  की  आलोचना  की  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  वकालत
 करने  वालों  ने  अपना  पक्ष  ठीक  ढंग  से  प्र  ta  नहीं  किया  ।  उन्होंने  लमती

 ae  पि
 करने  के  लिए  अपेक्षित

 आँकड़ें  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  ।
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 [at  सचिन्द्र  चौधरी ]

 इस  संदर्भ  में  मेरा  विवेदन  यह  है  कि  यद्यपि  भारी  करों  के  बोझ  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  हैं  ।

 परन्तु  इस  बारे  में  उपयुक्त  बात  नहीं  कही  गयी  ।  वह  यह  कि  इसके  बदले  में  सामान्य  लोगों
 को  क्या  मिला

 इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  जो  भी  अपराधिक  सहायता  दी  गयी  उससे  गर-सरकारी

 क्षत्र  को  लाभ  ही  हुआ  यह  बात  तो  है  ही  कि  इस  तरह  से  पूंजी  का  निर्माण  नहीं  हो  रहा  ।  पूंजी

 निर्माण  के  बारे  में  भी  यह  बात  समझ  लेनी  चाहिए  कि  पूजी  निर्माण  का  अथ  केवल  कुछ  व्यक्तियों  अथवा

 निगमों  के  पास  ऐसा  अधिक  धन  हो  ।  यह  भी  एक  तथ्यपूर्ण  बात  है  कि  सभी  जगह  भूमि  के  दाम  बढ़े

 हें  और  लोग  इसमें  धन  लगा  रहे  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  उद्योगों  में  धन  लगाने  के  स्थान

 पर  भूमि  खरीद  करके  रखने  में  अधिक  लाभ  हैं  ।  एक  बात  इस  संदर्भ  में  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेनी

 चाहिए  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  विस्तार  इस  कारण  से  नहीं  कि  धत  का  अभाव  यह  तो  उचित

 प्रबन्ध  का  अभाव  हैं  यह  खेद  की  बात  है  कि  हमारे  पास  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  कि  जिससे

 उद्योगों  में  लगाने  के  लिए  धन  जा  सके  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  विभिन्न  साधनों  का  निर्माण

 करके  और  ऋण  प्राप्त  करके  गैर-सरकारी  उपक्रमों  की  सहायता  की  जाती  हैं  ।  मेरा  कहना है  कि
 करों

 की  कमी  की  बात  तो  निराधार  है  पर  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  गैर-सरकारी  हाथों  में  पूंजी

 को  इकट्ठा  करने  का  प्रयास  किया  जाना  और  उसके  लिए  दक्ष  प्रबन्ध  तथा  उपक्रमों  को  अपेक्षित

 उत्पादनਂ  के  लिए  प्रोत्साहन  देने की  जरूरत  है  ।

 qe  गलत है  कि  सरकार  करों  के  रूप  में  काफी  धन  ले  जाती  है  ।  कहा  गया  है  कि  हमारे  देश

 में  कर  इतना  अधिक  देना  पड़ता  है  कि  70000  और  एक  लाख  की  राशि  के  बीच  की  आय  वालों  पर

 76  प्रतिशत  कर  लग  जाता है  ।  यह  गलत  बात है  70000  रुपये  की  आय  वालों से
 46

 प्रतिशत
 कर

 लिया  जोता  है  ।  एक  लाख  वालों  से  55  प्रतिशत  लिया  जाता  है  ।  इस  दिदा  में  गत  चार  मास  में

 मेरे से  जो  हो  पाया  हैं  मेने  किया  है  ।  यह  आरोप  भी  गलत  है  कि  आय  कर  का  संशोधन  करके  प्रति  वर्ष

 हम  कराधान  नीतियां  बदल  देते  है  ।  यह  कराधान  को  सरल  बनाने  और  करों  को  कम

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हें  |

 इसमें.-कोई  सन्देह  नहीं  कि  हमारा  लक्ष्य  समाजवादी  समाज  रचना  हैं  ।  हमें  इस  लक्ष्य  का

 पूरा  आदर  है  ।  परन्तु  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  है  कि  अनुच्छेद  19  के  अंतगर्त  संविधान  में

 यह  अधिकार  प्रत्येक  को  दिया  कि  वहू  सम्पत्ति  खरीद  सकता  हैं  और  कारोबार  कर  सकता

 है  ।  हमारा  यह  दायित्व  है  कि  हम  दोनों  बातों  का  पुरा  ध्यान  रखे  ।  देश  की  आज  की  स्थिति  में  हमें

 यहां  निश्चित  तथा  नियन्त्रित  अथ  व्यवस्था  को  स्थापित  करना  है  ।  और  इस  दृष्टि  से  हम  इसी  ओर

 अग्रसर  हो  रहे  हें  ।  लाइसेन्स  इत्यादि  देन  कुछ  एसी  बातें  हें  जिनसे  कुछ  परेशानियों  का  सामना  करना

 पड़  रहा है
 ।  और  म  यह  कहू  सकता हूं  fi  इस  दिशा  में  काफी  उदार  नीति  क

 अनुसरण  किया
 जायेगा  |

 परन्तु  लाइसेन्स  प्रणाली  को  छोड़ा  नहीं  जा  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  यदि  देश  के

 आम  लोगों  के  लाभ  के  लिए  कोई  उद्योग  विशेष  काय  कर  रहा  हो  तो  उसकी  आयात  सम्बन्धी  नीति

 काफी  उदार  रहेगी  ।  उसे  विविध  प्रकार  से  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अपेक्षित  सुविधायें  दी  जायेगी  ।

 इस  बारे  में  कठिनाई  यह  हैं कि  यदि  किसी  उद्योग  का  प्रभुत्व  बहुत  बढ़  जाता  है  तो  उसका  प्रोत्साहन  बन्द

 करना  पड़ता  हैं  ।  और  लाइसेन्स  देने  की  पीछे  यही  भावना  है  कि  किसी  का  एकाधिकार  स्थापित  न

 हो  ।  यह  भी  तथ्य  की  बात  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नियन्त्रण  रखना  ही  पड़ता  हैं  ।

 एकाधिकार  की  स्थिति  के  बारे  में  सरकार  विद्वेष  रूप  से  चिन्तित  है  ।  एकाधिकार ों  की  स्थिति

 जानने  के  लिए  हमने  दो  विभिन्न  आयोग  अर्थात  एकाधिकार  आयोग  और  मैनेजिंग  एजेन्सी  जांच  समिति

 की  स्थापना  की  हैं  ।  इस  आयोग  तथा  समिति  ने  अपना  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  हैं  |  इनਂ

 दोनों  की  अध्यक्षता  स्वतन्त्र  व्यक्तियों  ने  की  है  ।  हम  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  इन  प्रतिवेदनों

 को  कानूनी  रूप  किस  प्रकार  दिया  जाय  ।  यह  कहना  भी  गलत  है  कि  हमने  विदेशों  के  हाथ  देवा  को

 बेच  दिया  है  ।  इतना  जरूर  है  कि  कुछ  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  पी०  एल०  480  की  सहायता
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 अवश्य  ले  रहे  यह  बहुत  ही  आवश्यक  हैं  ।  यह  आरोप  लगाने  से  कोई  लाभ  नहीं  कि  हमनें  अपना

 शरीर  और  आत्मा  अमरीका  को  बेच  दिया है  ।  हमने  केवल  अपने  भूखों  मर  रहे  लोगों  के  लिए  उनसे

 अनाज  हासिल  किया  है  ।  हमारे  केरल  के  मित्र  चावल  मांगते  हें  आप  बताइये किस्म  चावल

 कहा  से  लाये  ।  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  आज  के  संसार  में  जहां  हम  का  सौजन्य

 स्थापित  करते  की  आदा  करते  हैं  तो  हमें  अपनी  आवश्यक्ता  के  मामले  में  एक  राष्ट्र  के  पास

 जाना  चाहिए  ।  हमने  यदि  एसा  किया  है  तो  कोई  गलत  काम  नहीं  किया  ।  यह  कहू  कर  हमें  अपना

 अथवा  देश  का  अपमान  नहीं  करना  चाहिए  कि  हम  भिक्षा  मांग  रहे  हें  और  दान  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 जों  कठिनाइयां देश  में  महसूस  हो  रही  उसके  लिए  यह  जरूरी  था  कि  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गत

 सहायता  ली  जाय  ।  परन्तु  हम  इसे  अपनी  प्रणाली  में  स्थायी  स्थान  नहीं  दे  रहे  ।  इस  बात  का  हमें

 पूरा  अहसास  है  कि  हमें  अपने  उत्पादन  में  विधि  करनी  चाहिए  ।  अनाज  में  विधि  करने
 के  लिए  उवेरक

 बहुत  आवश्यक  हैं  ।  उवेरकों  के  विषय  हम  खासा  विवाद  कर  चुके  हें  ।  उर्वरक  करार  उचित  है  अथवा

 नहीं  और  क्या  इससे  हमारी  आजादी  में  अन्तर  आता  है  ?  य  प्रदान  विचारणीय  हैं  ।  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  हमने  बातचीत  द्वारा  नियत  किये  गये  मूल्य  पर  उनका  उत्पादन  अपनी

 खरीदने  के  अधिकार  को  नहीं  छोड़ा  हैं  ।  मेरे  विचार  में  व्यापारिक  दुष्टि  से  यह  सौदा

 कोई  बुरा  नहीं  है  ।  उर्वरक  हमारे  लिए  बड़ा  जरूरी  है  ।  हम  पहले  ही  उधर  के  मामलें  में  एक  अन्य

 देश  की  सहायता  से  दो  अन्य  उब रक  कारखाने  स्थापित  करने  आरम्भ  कर  दिये  हम  उवंरक  के  लिए

 जो  भी  सहायता  प्राप्त  कर  सकते है  करने  का  प्रयास  कर  रहे  ऐसा  करने  के  लिए  यह  कसे  कहा  जा

 रहा  fe  ्  अपनी  आत्मा  बेच  रहे  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chai

 sara  के  बाद  विश्व  बेक  के  ऋण  का  सवाल  आता  है  ।  हमारे  एक  सहयोगी  देश  से  बाहर गये

 हुए  हूं  और  इस  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  बक  की  ओर  से  शर्तों  का  प्रस्तुत  किया  जाना  स्वाभाविक

 ही  यह  बात  गलत  है  कि  हम  संसद  की  अनुमति  के  बिना  ही  इस  बारे  में  दूसरे  देशों  से  सहायता
 प्राप्त  करने  की  बातचीत  कर  रहे  हम  संसद  की  अनुमति  से  ही  इस  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  है  ।

 अब  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  होने  वाली  है  ।  हमें  अपने  संसाधनों  का  कुछ  ज्ञान  होना

 चाहिये  ताकि  हम  अपनी  योजना  में  उसके  अनुसार  कटौती  करके  योजना  तैयार  कर  सकें  ।  हमारी
 योजनाओं  का  आधार  यह  नहीं  हैं  कि  कया  प्राप्त  होगा  बल्कि  हम  योजनाओं  को  अपनी  आवश्यकताओं

 के  आधार  पर  बना  रहे  हें  ।  इस  के  लिये  हमें  अपने  संसाधनों  की  ठीक  ठीक  जानकारी  होना  आवश्यक

 हमें  यथा यं वादी  दृष्टिकोण  रखना  चाहिये  और  ag  भी  देखना  चाहिए  कि  आवश्यक  संसाधन

 उपलब्ध  होंगे  अथवा  नहीं  ।
 fart  बंक  105  राष्ट्रों  से  व्यवहार  teats  ।  उसके  लिये  यह

 स्वाभाविक  है  कि  ag  पता  लगाए  कि  स्थिति  क्या  है  और  कितनी  सहायता  उसे  देनी  है  ।  प्रत्य ए  सौदे
 के  साथ  शर्ते  तो  होती  ही  हैं  ।  हमने  कोई  सहायता  अपना  अपमान  कराके  अथवा  प्रत्येक  दत  के

 सामने  झुक  कर  नहीं  स्वीकार की  हैं
 अतः  जो  सहायता  ली  जा  रही  है  उसमें  कोई  बुराई  नहीं  है  ।

 वित्त  विधेयक  सभा  की  सहमति  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1966-67  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थान  T2T TI  ं  को  eTatirag
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  feat  जाये  0.0

 लोक-सभा  में  मत-विभाजित  ट
 Lok  Sabha  divided,

 पक्ष  में  106;  विपक्ष  में  24/Ayes  106;  Noes  24.

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ह्

 ॥  [The  motion  was  adopted,
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 खण्ड  2

 Clause  2

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  2  प्रस्तुत  करना  हूं  ।

 थी  प्र०  चल  बरुआ  :  मं  अपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 oft  नारायण  दांडेकर  :  पृष्ठ  5  पंक्ति  10  औद्योगिक  कम्पनी  की  व्याख्या  की  गई  है  और  मेरा

 सुझाव  हैं  कि  स्पष्टीकरण  में  छोटा  सा  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  लाभों  में  उतार-चढ़ाव  के  कारण

 असाधारण  परिणाम  न  निकलें  ।  केवल  इस  बात  से  ही  परख  नहीं  होनी  चाहिये  कि  पिछले  वर्षों  में

 किसी  निर्धारित  आद्योगिक  गतिविधि  से  51  प्रतिशत  आय  हुई  है  बल्कि  यह  देखा  जाना  चाहिये  कि

 उन  विशेष  औद्योगिक  गतिविधियों  से  पिछले  वर्षों  में  अथवा  पिछले  दो  वर्षों  में  आय  51  प्रतिश्त हैं  ।

 तब  ही  लक्ष्य  की  पति  हो  सकेगी  ।

 श्री  प्र०  do  बरुआ  :  वर्तमान  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अनर्जित  आय  के  बारे  में  भेद  ara  किया  जाता

 हैं  क्योंकि  उस  पर  अधिक  अधिभार  लगाया  जाता  ।  लाभांश  आय  को  अमरजीत  आय  माना  जाता

 al  अधिक  अधिभार  लग  जाता  है  ।

 पूंजी  बाजार  कुछ  दिनों  से  शान्त  अवस्था  में  है  ।  यदि  उसे  नई  दलित  देनी  तो  लाभांश  आय

 पर  अधिक  अधिभार  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  लोगों  को  कम्पनियों  के  अंकों  में  रुपया

 लगाने  के  लिय  SCA UIT  मिलेगी  ।  सरकारी  प्रतिभूतियों  को  पहले  से  ही  अजित  आय  माना  जा  रहा हैं
 ।

 लाभांश  आय  को  अजित  आय  न  माना  जाना  और  उस  पर  अधिक  अधिभार  लगाना  उचित  नहीं  है  |

 इस  संशोधन  की  आवश्यकता  है  ।  कम्पनी  अंशों  में  लगाई  गई  जी  को  भी  अजित  आय  मानों

 ह जाय  |  यही  मेरा  संशोधन  है  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  ऐसे  कुछ  मामले  हैं  जिन  में  आय  करे  बक़ाया  पड़ा  हुआ  हैं  और

 अभी  तक  वसूलਂ  नहीं  किया  जा  सका  ।  ऐसे दो  मामले  एक  तो  श्री  राम  रतन  गुप्त  का  है  जिसमें
 31  लाख  रुपये  का  आय  कर  अपलिखित  कर  दिया  गया  है  और  दूसरे  मामले  में  51  लाख  रुपये

 के  आयकर

 के  बकाया  को  अपलिखित  किया  गया  माननीय  वित्त  मंत्री  कृपा  करके  इस  बारे  में  कुछ  बतायें  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr}  :  Ihave  tabled  my  amendment  in  connec-

 tion  with  the  exemption  limit  on  income  tax.  The  exemption  limit  on  income  tax

 should  be  Rs.  4,500  instead  of  Rs.  3,500  so  that  some  relief  is  given  to  the  common

 Man.

 On  215.  April  1  had  asked  unstarred  question  No.  4172  regarding  a  Bombay

 firm,  Messrs  Kilachand  Devchand  which  had  shown  rupees  56:5  lakhs  loss  on

 account  of  speculation  in  the  cotton  forward  business.  No  action  was  taken  against
 the  income  tax  officer  who  hed  a  hand  in  this  matter  and  who  was  found  guilty.
 Instead  he  is  now  Chairman  of  the  Board  of  Direct  Taxes.  The  honorable

 Minister  should  see  the  connected  papers  himself.  Is  it  a  fact  that  in  a  circular

 issued  by  the  Finance  Ministry  on  January  6,  directions  were  sent  that  further

 raids  in  connection  with  evasion  of  income  tax  be  stopped?  Quite  a  long  time

 has  lapsed  since  then,  Has  any  effective  acticn  since  been  taken?

 In  three  of  the  cases  of  income-tax  evasion,  the  lawyer  happens  to  be  the  son
 of  the  Chairman  of  the  Board  of  Direct  Taxes.  This  clearly  shows  that  there  is  a

 collusion  between  the  Government,  the  bureaucracy  and  the  business  people  and

 all  corruption  is  rampant  on  account  of  this.  The  honorable  Minister  shouid  do

 something  to  improve  the
 situation.

 Shri  R  aghunath  Shingh  (Varanasi)
 I  move  amendments  numbers  107

 and  108.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  इनको  प्रस्तुत  हुआ  मान  लिया  जाए  |

 Shri  Raghunath  Singh  :  The  definition  of  the  industrial  company  inclu-
 des  a  company  engaged  in  the  building  of  ships  The  minimum  price  of  a  ship
 is  Rs.  1  crore  and  40  lakhs  But  the  main  part  of  the  ship  is  the  disel  engine
 and  the  parts  manufactured  az  the  ancillary  industries  cost  half  the  total  price  of

 aship.  Unless  therefore  these  two  are  included  in  it,  there  can  be  no  relief
 whatever  to  the  ship  building  company.  50  per  cent.  of  the  components  of  a  ship
 specially  diesel  engines  are  being  imported  at  presen  If  any  relief  is  given,  the
 Indian  manufacturers  can  be  encouraged  to  build  tnem  nere  Only  in  that
 manner  could  our  own  shipping  industry  can  get  a  flillip

 India  buys  3  per  cent  of  the  ships  built  in  Japanese  ship  yards,  10  per

 cent  ofthe  ships  made in  German  shipyards,  6  per  cent  ofthe
 ships  manufactured

 in  Polish  shipyards  and  13  per  cent  of  the  ships  manufctured in  shipyards in

 Yugoslavia.  India,  We therefore  does  not  manufacture  more  than  3%  ships.
 are,  therefore,  feeding  foreign  ship-building  industry.  We  are  the  biggest  pur-
 chaser  of  ships  from  foreign  market.  Hence,  these  amendments  should  be  accept-
 ed  for  the  sake  of  the  Indian  ship-building  industry

 श्री दाचीत्द्र  में  श्री  खांडेकर
 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 उनके  अनुसार  किसी  कम्पनी  का  पिछला  ag  ही  बल्कि  पिछले  दो  वर्षों  कों  लिया  जाए  ।  इस
 संशोधन को  दो

 कारणों  से  स्वी
 कार

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  कर
 केवल  एक  पिछले  वर्ष  से

 ही  सम्बन्धित

 है  न  कि  उस  से  पिछले  वर्षों  से  ।  सम्बद्ध  पिछले  ay  से  पहले  दो  वर्षों  में  औद्योगिक  कारबार  के

 होने
 की  संभावना  हो  सकती  है  और

 एसा  हो  सकता  है  कि  सम्बद्ध  पिछले  वर्ष  में
 कुछ  परन्तु

 ऐसा  विचार  नहीं  है  कि  उन  लोगों  को  इस  व्याख्या  से  लाभ  होगा  ।  मं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर

 सकता

 जहां  तक  श्री  बरुआ  के  संशोधन  का  प्रदान  यदि  म  उसे  स्वीकार  करूं  तो  प्रत्येक  आय  विशेष कर

 भू-सम्पत्ति  से  होने  वाली  आय
 अजित  आय  हो

 जायगी
 ।  उस  दशा  में  सारी  व्याख्या  ही  समाप्त  हो  जाएगी

 में  इस  संशोधन  को  भी  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 जहां  तक  श्री  रघुनाथ  fag  के  संशोधनों  का  प्रदान  उनके  संशोधन  को  स्वीकार  करने  से  धारा  में

 उलझन  उत्पन्न  हो  जायंगी  ।  इस  व्याख्या  के  अंतगर्त  डीजल  इन्जिन  इत्यादि  सभी  आ  जाते  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्या  कोईਂ  संशोधन  वापस  लिये  जा  रहे  ह
 ?

 थ्रो  प्र०  चं०  बरा  मं  अपने  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  ऋतुमति  वापस  लिया  amendment  was,  by  leave,  withdrawn

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  श्री  वाडेकर  अपना  संशोधन  वापस  ह

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  जी  नहीं  ।

 संशोधन  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वीकृत  Far  ।/  The  amendment  was

 put  to  the  vote  of  the  house  and  was  negatived

 श्री  रघुनाथ  सिह  में  अपने  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 सभा  की  श्रीमती से  वापस  लिये  गये  ।  The  amendments  were  by  leave,  withdrawn

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 ‘fe  खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  16.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  1/  Clause  2  was  added  to  the  bill
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 er

 खण्ड  निक्षेप

 Clause  Deposit)

 श्री  सचिन्द्र  ated  :  म  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ‘fe  पृष्ठ  5,  पंक्ति  31  से  35  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 13.  (1)  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  में  दिये  गये  उपबन्धों  को  छोड़  कर  1  अप्रेल

 1966  को  आरम्भ  होने  वाले  निर्धारण  वर्ष  के  वार्षिकी  निक्षेप  तथा  1  अप्रैल  1966  को

 आरम्भ  होने  वाले  वित्तीय  ag  के  वार्षिकी  निक्षेप  उस  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  जिस  पर  उकते

 अध्याय  के  उपबन्ध  लागू  होते  दूसरी  अनुसूची  में  उल्लिखित  दरों  पर  जेमा  करेंगे  ।

 (2)  इस  धारा  तथा  दूसरी  अनुसूची  के  कुल  निक्षेपਂ  तथा

 शब्दों  के  आय-कर  अधिनियम  की  धारा  के  खण्ड  (1),  (5)
 और  (6)  में  क्रिया  दिये  अर्थों  के  अनुसार  होंगे  ।  87]

 Page  5,  for  lines  31  to  35,  substitute

 13.  (1)  Save  as  otherwise  provided  in  Chapter  XXIIA  of  the  Income  tax
 Act,  annuity  deposit  forthe  assessment  year  commencing  on  the  ist  day
 of  April,  1966  and  annuity  deposit  to  be  made  during  the  financial  year

 commencing  on  the  lstday  of  April,  1966,  shall  be  made  by  every  person
 to  whom  provisions  of  that  Chapter  apply,  at  the  rate  or  rates  specifie
 in  the  Second  Schedule.

 (2)  ‘For  the  purposes  of  this  section  and  the  Second  Schedule,  the  expressions
 adjusted  total  depositਂ  and  ‘‘depositorਂ  have  the

 meanings  respectively  assigned  to  them  under  clauses  (1),  (5)  and  (6)  of

 section  280B  of  the  Income  tax

 थी  मी०  रु०  मसानी  वित्त  मंत्री  ने  अपने  aaa  द्वारा  किसी  सीमा  तक  वानिकी

 निक्षेप  योजना  के  शरारती  तत्व  को  सीमित  करने  की  कोशिश  की  है  ।  परन्तु  यह  तथ्य  है  कि  उन  लोगों

 में
 से अधिकांश  को  जिन्हें  इस  योजना  से  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  बहुत  से  ऐसे

 लोग  जो  अभी  70  वर्ष  के  नहीं  हुए  हें  और  जिनकी  विधिक  आय  25,000  रुपये  से  अधिक  है  अभी  इसी

 योजना  के  अन्तर्गत  आयेंगे  ।  जितना  समय  तथा  जितनी  रिज  बेक  में  रुपया  जमा  कराने  तथा

 इसके  aka  उसे  निकालने  में  व्यय  होगा  उसको  देखते  हुए  यह  कहना  उचित  होगा  कि  इच  प्रकार

 का  कर  पहले  कभी  ata  ही  लगाया  गया  हो  |

 इसके  विपक्ष  में  एक  और  बात  है  और  वहू  यह  है ंकि  इस  योजना  द्वारा  रुपया  ऐसे  लोगों  से  छिन  जाता

 है  जो  उसका  सदुपयोग  करना  जानते  हे  और  सरकार  के  पास  चला  जाता  है  जो  इसका  ठी  क  ढंग  से  विनियोजन

 नहीं  कर  सकती  |

 भूत युव  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सरकारी  उपक्रमों  से  3  प्रतिशत  का  लाभ  होता  था  और  अगले
 वह  0.  5  प्रतिशत  होने  लगेगा  ।  म  नहीं  कह  सकता  कि  अब  कितना  लाभ  हो  रहा  है  ।  इतने  कम

 लाभ  को  देखते  हुए  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  के  रुपये  कों  अथवा  अपने  ही  रुपये  को  संभालने  के  योग्य  नहीं
 समझा  जा  सकता  ।

 मं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं  ।  हम  इस  योजना  को  चलाये  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  क्योंकि

 यह  एक  तंग  करने  अलाभप्रद  तथा  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  योजना  है  |

 श्री  water  चौधरी  में  श्री  Ward Oe ह  |  से  सहमत  नहीं
 wy
 &  q  मे  अपने  संशोधन  का  आग्रह  करता

 हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि

 सकी  पृष्ठ  5,  पंक्ति  31  से  35  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 13.  (1)  आयकर  अधिनियम के  अध्याय  में  दिये  गये  उपबन्धों  को  छोड़  कर  1  अप्रैल

 1966  को  आरम्भ  होने  वाले  निर्धारण  वर्ष  के  वार्षिकी  निक्षेप  तथा  1  अप्रैल  1966  को

 आरम्भ  होन  वाले  यित्ताय  वर्ष  के  वार्षिकी  निक्षेप  उस  प्रत्येक  व्यक्ति  दवारा  जिस  पर  उक्त

 अध्याय  के  उपबन्ध  लागू  होते  दूसरी  अनुसूची  में  उल्लिखित  दरों  पर  जमा  करेंगे  ।

 (2)  इस  धारा  तथा  दूसरी  अनुसूची  के
 योजित  कुल  निक्षेपਂ

 तथा  दादों  के  अर्थ  आय-कर  अधिनियम  की  धारा  280  ख  के  खण्ड  (1),  (5)
 और  (6)  में  दिये  गये  अर्थों  के  अनुसार  होंगे  |

 Page  5,  for  lines  31  to  35,  substitute—

 (1)  Save  as  otherwise  provided  in  Chapter  XXIJA  of  the  Income  tax
 Act,  annuity  deposit  for  the  assessment  year  commencing  on  the  1st  day
 of  April,  1966  and  annuity  deposit  to  be  mabe  during  the  financial  year
 commencing  on  the  ist  day  of  April,  1966,  shall  be  made  by  every  person
 to  whom.  provisions  of  that  Chapter  apply,  at  the  rate  or  rates  specified
 in  the  Second  Schedule.

 (2)  ‘For  the  purposes  of  this  section  and  the  Second  Schedule,  the

 expressions  adjusted  total  ‘‘annuity  depositਂ  and  depositor’
 have  the  meanings  respectively  assigned  to  them  under  clauses  (1),  (5)
 and  (6)  of  section  280  B  of  the  Income  tax

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  [The  motion  was  adopted,

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |  [The
 motion.  was  adopted.

 खण्ड  3,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  2  का

 Clause  of  Section  2)

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  सरकारी  संशोधन  संख्या  88  को  देखते  में  अपने  aaa
 संख्या

 3  को

 प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 संशोधन  किया  aet/Amendment  made.

 पृष्ठ  5,  पंक्तियां  40  से  42,  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए  :

 उप-खण्ड  यह  एक  गैर-सरकारी  कम्पनी  नहीं  हैਂ  के  स्थान  पर 2

 यह  कम्पनी  एक  गेर-सरकारी  कम्पनी  नहीं  हैਂ  रखा  जाए  ;

 सचिन्द्र

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रशन  यह  [ss]

 खण्ड  4,  Gata  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  [The  motion  was  adopted,

 खण्ड  संशोधन  रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |  [Clause  4  as  amended  was  added  to  the  Bill,

 खण्ड  13  का
 Clause  of  Section  13)

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  ।  a  संशोधन  संख्या  89  प्रस्तुत  करता  हूं
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 श्री  हिम्मत  सिंहिका  सरकारी  संशोधन  को  देखते  में  अपने  संशोधन  संख्या  4,

 6,  109  और  110  प्रस्तुत  नहों  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  नारायण  दांडेकर  : मेरे  चार  संशोधन  संख्या  59,  60,  61  और  62z 1  में  इनमे ंसे  संशोधन

 संख्या  60  और  62  को  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  g  क्योंकि  वित्त  मंत्री  ने  संशोधन  संख्या  so  प्रस्तुत  किया

 है  ।  म  केवल  संशोधन  संख्या  59  और  61  प्रस्तुत  कर  रहा हं  ।

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  म प्रस्ताव  करता हूं  :

 कि  पृष्ठ  6,  पंक्ति  36,  के  यह  रखा  जाए  :

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऐसे  मामले  जहां  ag  धारा  केवल  इस  कारण  प्रयुक्त  होती

 हो  कि  न्यास  के  नियमों  अथवा  संस्था  के  संचालन  नियमों  के  अधीन  ऐसी  आय  का  कोई

 अंद  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  अथवा  न्यास  अथवा  संस्था  की  आय  का  कोई  अंग  अथवा

 सम्पत्ति  पहले  ag  में  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  एसे  किसी  संस्थापक  व्यक्ति  सदस्य

 के  सम्बन्धी  अथवा  सम्बन्धियों  के  प्रयोग  में  आई  हो  तथा  ara  की  ag  राशि  जो  ऐसे  किसी

 सम्बन्धी  अथवा  सम्बन्धियों  के  लाभ  के  लिये  व्यय  गई  तथा  पहले  वर्ष  में  इस  सम्पत्ति

 के  उपभोक्ता  अथवा  प्रयोग  से  उसके  अथवा  उनके  द्वारा  उठाये  गये  लाभ  की  राशि

 अथवा  संस्था  से  हुई  पहले  वर्ष  की  कूल  आय  के  से  अधिक  न  तो  इस  धारा

 के  उपबंध  न्यास  अथवा  संस्था  की  आय  के  केवल  उस  अंश  तक  लागू  होंगे  जो  उक्त  लाभ

 की  तथा  इस  प्रकार  प्रयुक्त  होने  वाली  राद  से  अधिक  नहीं  होगी  ।'  [89]

 Page  6,  after  line  36,  insert--

 ‘Provided  that  in  a  case  where  this  section  applies  by  reasons  only  that  under
 the  terms  of  the  trust  or  the  rules  governing  the  institution  any  part
 such  income  ensures  directly  or  indirectly  or  that  any  part  of  the  income
 or  any  property  of  the  trust  or  institution  is,  during  the  previous  year,
 used  or  applied  directly  or  indirec  tly,  for  the  benefit  of  any  relative  or

 relatives  of  such  author,  founder,  person  or  member,  and  the  amount  of

 income  so  ensuring  or  used  or  applied  for  the  benefit  of  such  relative  or

 relatives,  together  with  the  value  of  the  benéfit  derived  by  him  or  them
 from  the  user  or  application  of  such  property,  if  any,  during  the  previous
 year,  does  not  exceed  a  sum  calculated  at  the  rate  of  twentyfive  per  cent

 of  the  income  of  the  trust  or  institution  of  the  previous  year,  the  provisions
 of  this  section  shal]  have  effect  only  in  respect  of  that  part  of  the  income
 of  the  trust  or  institution  which  does  not  exceed  the  amount  so  ensuring  or
 used  or  applied  together  with  the  value  of  the  benefit  aforesaid.’  [89]

 aft  नारायण  खांडेकर  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  59  और  61  पर  बोलना  चाहता हूं  तथा  वित्त

 मंत्रों  के  संशोधन  संख्या  89  का  स्पष्टीकरण  भी  चाहता हूं  ।  संशोधन  द्वारा  इस  खण्ड  को  सुधारने  कॉ

 विचार  है  ।  यदि  25  प्रतिशत  अथवा  उससे  कम  के  ऊपर  लागू  होगा  तो  न्यास  की  उतनी  आय  को

 हीं  विमुक्ति  मिलेगी  और  बाक़ी  जितने  को  इस  समय  विमुक्ति  मिल  सकती  उसको  विमुक्ति  मिलती

 रहेगी  |  मुझे  परन्तुक  के  मध्य  के  भाग  पर  आपत्ति  है  ।  में  उसे  पढ़  देता हूं  :

 आय  की  यह  राशि  जो  ऐसे  किसी  सम्बन्धी  अथवा  सम्बन्धियों  के  लाभ  के  लिये  व्यय  की  गई

 यहाँ  तक  तो  ठीक  है  ।  इससे  आगे  यह  दिया  हुआ  है  :

 *'तथा  ऐसी  सम्पत्ति  के  उपभोक्ता  अथवा  प्रयोग  से  उसके  अथवा  उनके  द्वारा  प्राप्त  लाभ  के  मूल्य
 के  साथ

 '
 यदि  यह  मान  लिया  जाए  कि  एक  शिक्षा  न्यास  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  छात्रवृत्ति  देता

 है  जो
 न्यास  के  संस्थापक  का  सम्बन्धी  होता  है  तो  इस  खण्ड  द्वारा  कर-अधिकारी  न्यास  को  केवल  छात्रवृत्ति
 की  राशि  पर  ही  विमुक्ति  नहीं  देंग  परन्तु  उससे  होने  वाले  अनुमानित  लाभों  पर  भी  छूट  देंगे  ।”  मं  नहीं

 कह  सकता  कि  इसका  यही  मतलब  है  परन्तु  स्पष्ट  एसा  ही  होता  है  |  माननीय
 वित्त

 मंत्री  इस  सम्बन्ध  में

 स्पष्टीकरण  करें  तो  ठीक  है  +
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 अब  में  अपने  संशोधन  संख्या  59  और  61  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  |  न्यास  विभिन्न  प्रकार के  हें  ।
 इनमें  से  कुछ  50  वर्ष  पुराने  भी  हो  सकते  ह  ।  न्यासों  के  प्रबन्धक  किस  प्रकार  पता  लगा  सकते  हें  कि
 जो  व्यक्ति  उनसे  लाभ  उठा  रहा  है  वह  उनके  न्यास  के  संस्थापक  का  अथवा  दान  देनें  वाले  का  अथवा

 मुख्य  अभिदाता  अथवा  हिन्दु  परिवार  का  सम्बन्धी  है  जिनके  वह  सदस्य  हे  ।  यह  जानना  असम्भव

 इस  संशोधन  द्वारा  में  यह  चाहता हूं  कि  हुए  और  जान  बुझ  करती  शब्द  पंक्तियों  26  और

 33  में  जोड़  दिये  जायें  ।  इससे  मेरा  आशय  ag  है  कि  प्रबन्धक  न्यासी  जानते  हुए  और  जानबूझ  कर

 संस्थापक  के  किसी  रिश्तेदार  को  लाभ  नहीं  इन  शब्दों  को  जोड़ना  बहुत  आवश्यक  है  कयोंकि

 आयकर  अधिकारी  निर्धारिती  को  ag  सिद्ध  करने  के  लिये  कहते  ह  कि  जिन  विद्याथियों  को  उन्होंने  सहायता

 दी  है  वे  प्रतीक  के  सम्बन्धी  नहीं  जो  कि  बहुत  असम्भव  है  ।

 श्री  मुरारका  आयकर  अधिनियम  की  धारा  13
 के

 खण्डਂ  के  उप-खण्ड  (ar)
 में  एक  परन्तुक  जोड़ा  गया  है  ।  इस  परन्तुक  में  एसा  रिश्तेदार  अथवा  रिश्तेदारोंਂ  शब्दप्रयोग  किये

 गये  जबकि  उप-खण्ड  में  केवल  प्रयोग  किया  गया है
 ।  इससे  लोगों  के  मन  में

 भ्रम  पैदा  हो  सकता है  ।  AT  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वहू  परन्तुक  में  भी  वही  शब्दप्रयोग

 करें  जो  उन्हों  ने  उप-खण्ड  में
 प्रयोग  किये

 श्री  सी०  रु०  मसानी  मेरे  विचार  में  इस  खण्ड  की  आवश्यकता  ही  नहीं  है  क्योंकि

 आयकर  अधिनियम  की  इस  धारा  में  पहले  ही  एक  एसा  3qa°q  है  कि  यदि  किसी  धर्म  संस्था  का  प्रयोग

 उस  संस्था  के  प्रवृत्त  क  अथवा  सदस्यों  के  लाभ  के  लिये  किया  जायेगा  तो  उसको  आयकर  से  विमुक्ति  नहीं
 मिलेंगी  |  अब  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  प्रवर्तक  का  कोई  रिश्तेदार  50  छह पश्चात  बहुत  गरीब  हो  जाये

 और  धर्मार्थ  अस्पताल  से  इलाज  करवाने  हकदार  भी  हो  तो  बया  यह  Gast  कसूर  है  कि  50  वर्ष

 पहले  वह  इस  sare  संस्था  के  प्रवर्तक  का  रिश्तेदार  था  ।  यह  बहत ही  गलत  और  अन्यायपूर्ण  बात

 है  कि  किसी  ऐसे  गरीब  व्यक्ति  की  एक  धर्मार्थ  संस्था  से  इसलिये  इलाज  न  करवाने  fear  जाये  क्योंकि

 वह  एक  ऐसे  आदमी  का  रिश्तेदार  है  जिसे  न  तो  उसने  देखा  है  और  न  ही  उसकी  सम्पत्ति  से  कोई  भाग

 लिया है  ।  क्या  यह  उचित  और  न्यायपूर्ण  है  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  श्री  खांडेकर  के  संगठन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  चूंकि  हमें  इसे  संशोधन

 द्वारा  उस  लाभ  को  नहीं  देखना  जोकि  किसी  व्यक्ति  को  प्राप्त  होगा  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  ag
 विशेष  खण्ड  उन  GAIA  संस्थाओं  पर  लाग  होगा  जो  31  मैचों  1962  के  स्थापित  हुई  हैं  ।

 ad  50  अथवा  100  वेष  पहले  की  संस्थाओं  पश्न  ही  नहीं  उठता  ।  आय-कर  विश्वग  को  यट
 सिद्ध  करना

 पड़ेगा
 कि  यह  कार्य  जानबूझ  कर  किया  गया  है  |

 थ्री  नारायण
 खांडेकर  में  यह  कैसे  सिद्ध  कर  सकता हुं

 कि  फलां  व्यक्ति  मेरा  रिश्तेदार  नहीं

 श्री
 दाचीन्द्र  चौधरी  इसके  लिये  कोई  कांगजात  te  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  अप  कह  सकते

 हूं  कि
 उस  cafes  से  मेरा  कोई  सम्बन्ध  नहीं  क्योंकि  हमारे  माता-पिता  एक  नहीं  ।

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  इस  खण्ड  को  निकट  सम्बन्धियों  तक  ही  सीमित  क्यों  नहीं  किया

 att  aries  चौधरी  :  आयकर  अधिनियम  के  अंतगर्त  सम्बन्धी  से  मतलब  भाई  बहन  अथवा
 पौत्र  किसी  भी  anid  संस्था  की  आय  को  25%  भाग  उसके  प्रवर्तक  के  रिश्तेदारों  में  बांटा  जा

 सकता  है

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  की  परिभाषा  इस  प्रकार  है  :

 13  के  प्रयोजनों  के  लिये  रिश्तेदार  में  भाई  अधिक  थ  हन  के  पुत्र-पौत्र  भी  शामिल  होंगेਂ
 अन्य  शब्दों  में  इसकी  कोई  सीमा  नहीं  है  ।

 श्री  मुरारका  :
 दर्द  रिश्तेदार  पहलेन्भी  था  ।  अब  तो  वित्त  मंत्री  ने  एक  रियायत  कर  दी  है  कि

 किसी  ante  संस्था  को  आय  का  25  प्र  ताकत  भाग  प्रवर्तक  अथवा  उसके  रिश्तेदार  उपयोग  कर  सकते  ह
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 श्री  दा ची दख  चौधरी
 :  की  परिभाषा  घारा  खण्ड  (41;  में  दी  हुई  ।  यह  पहले

 भी  थी  में  ag  छट  और  अधिक  विस्तृत  रूप  से  लागू  नहीं  कर  सकता  |  में  शी  मुरारका a  सहमत
 र

 र  हटा  दिया  जाना  चाहिए  | हूं  कि  परन्तुक  में  से  शब्द  रिश्ते

 उपाध्यक्ष  महोदय  aa  संशोधन  59  और  61  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखेगा

 संशोधन  संख्या  59  कौर  61  मतदान
 के

 लिय  रखे  तथा  स्वीकृत हुए  1/7  he
 amend-

 ments  Nos.  59  and  61  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  संशोधन  संख्या  89  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 भी  मुरारका  :  मेरा  एक  मौखिक  संशोधन  है  कि  शब्द  रिश्तेदारਂ  हटा  दिये  जायें  ।

 श्री  शची  चौधरी  :  में  इससे  सहमत  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  म  सरकारी  संशोधन  संख्या  89,  संशोधित  रूप  सभा  के  समक्ष  मतदान
 के  लिये  रखता हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  36  के  यह  जोड़ा  जाये

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  एसे  मामले  जहा  यह  धारा  केवल  इस  कारण  प्रयुक्त  होती

 हो  कि  न्यास  के  नियमों  अथवा  संस्था  के  संचालन  नियमों  के  अधीन  ऐसी  आय  का  कोई  अंश

 प्रत्यक्ष  अथवाਂ  अप्रत्यक्ष  रूप  से  अथवा  न्यास  अथवा  संस्था  की  आय  Hr  कोई  AT  अथवा

 सम्पत्ति  पहले  वह  में  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  एसे  किसी  व्यक्ति  अथवा

 सदस्य  के  सम्बन्धी  अथवा  सम्बन्धियों  के  प्रयोग  में  आई  हो  तथा  आपकी  यह  राशि  जो

 ऐसे  किसी  सम्बन्धी  अथवा  सम्बन्धियों  के  लाभ  के  लिये  व्यय  की  गई  तथा  पहले  ae

 में  इस  सम्पत्ति  के  उपभोक्ता  अथवा  प्रयोग  से  उसके  अथवा  उनके  द्वारा  उठाये  गय  लाभ

 की  राशि  न्यास  अथवा  संस्था  से  हुई  पहले  वर्ष  की  कूल  आय  के  25  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं  तो  इस  धारा  के  उपबन्ध  न्यास  अथवा  संस्था  की  आय  के  केवल  उप  अंद  तक  लागू

 होंगे जो  उक्त  लाभ  की  तथा  इस  प्रकार  प्रयुक्त  होने  वाली  राशि  से  अधिक

 नहीं  होगा  ।'  [89]

 Page  6,  after  line  36,  insert:—

 ‘Provided  that  in  a  case  where  this  section  applies  by  reasons  only  that  under

 the  terms  ofthe  trust  or  the  rules  governing  the  institution  any  part
 of  such  income  ensures,  directly  or  indirectly  or  that  any.  part.  of  the

 income  or  any  property  of  the  trust  or  institution  is,  during  the  previous
 year,  used  or  applied  directly  or  indirectly  for  the  benefit  of  any
 relative  of  such  author,  founder,  person  or  member,  and  the  amount
 of  income  so  ensuring  or  used  or  applied  for  the  benefit  of  such  relative

 together  with  the  value  of  the  benefit  derived  by  nim  from  tne  user
 or  application  of  sucn  property,  if  any,  during  the  previous  year,  does
 not  exceed  a  sum  calculated  at  tne  rate  of  twenty  five  per  cent.  of  the
 income  of  the  trust  or  institution  of  the  previous  year.  the  provisions  of
 this  section  shall  have  effect  only  in  respect  of  that  sart  of  the  income  of
 the  trust  or  institution:  which  does  not  exceed  the  amount  so  ensuring  or
 used  or  applied  together  with  the  value  of  the  benefit  aforesaid.’

 प्रस्ताव  स्वीकृत  he  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 5,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  Fat!  The  motion  was  adopted

 खण्ड  5,  संशोधित  रूप  fares  जोड़  गया  t{Clause  5,  as  amended,  was  added  द्

 the  Bill.
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 खण्ड  32  का

 Clause  6-  (Amendment  of  Section  32)

 श्री  दलविन्द्र  चौधरी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  फि

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  2  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 द्वारा  अपने  व्यवसाय  अथवा  रोजगार  के  लिये  पहले  प्रयोग  किया
 ”

 [90]

 श्री  ला रायग  खांडेकर  :  में  संशोधन  संख्या  8  और  10  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  दलविन्द्र
 चौधरी

 :  में  इन्हें  स्वीकार  नहीं  करता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  संशोधन  संख्या  8  और  10  सभा के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता हूँ
 ।

 संशोधन  संख्या  शर  10  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  1/  The  amendments
 No  8  and  10  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  सरकारी  संशोधन  संख्या  90  सभा
 के

 समक्ष  मतदान  के  लिये  रखता हूं

 wae  यह  है  कि

 7,  पंक्ति  2  के  स्यान  पर  यह

 द्वारा  अपने  व्यर्थ  अथवा  रोजगार  के  लिये  ag  प्रयोग  किया  गया  [90]

 Page  7,  for  line  2,  substitute—

 put  to  use  by  the  assessce  for  the  purposes  of  his  businese  or

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष
 :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ग्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  The  motion  was  adopted
 a

 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  Clause  6,  as  amended,  was  added  to  the  Billa

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  7  और  8  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 > प्रश्न  रहे  शफ

 *कि  खण्ड  7  और  8  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  he  motion  was  adopted.

 खण्ड  7  कौर  8  विधेयक  में  रोड  fet  गये  [Clauses  7  and 8  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  34  का  संशोधन
 Clause  of  Section  34)

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 न् पृष्ठ  8,  पंक्ति  33  से  35  के  स्थान  पर  र  खा  जाये

 “9.  ATARA  अधिनियम  की  घारा  34  ST-ATUT  (3)  के  खण्ड  On 4 —

 परन्तुक  के  निम्नलिखित  परन्तुक  जोड़ा  अर्थात्  [91]

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  39  के  पश्चात  यह  जोड़ा  जाये

 निम्नलिखित  स्पष्टीकरण  सफ़ेद  जोड़ा  हुआ  समझा  अर्थात

 :  सन्देह  को  दूर  करने  के  यह  एतदुद्दारा  घोषित  किया  जाता  हैं  कि  धारों
 33

 में
 उल्लिखित

 कटौतियां  देवल  इसी  आधार  पर  नहीं  की  जायेंगी  किः  सम्बद्ध
 पिछले  aq  के  हानि  और  लाभ  लेखे  के  खाते  में  लादी  गई  राशि  और  रखित  लेखे  से
 निकाली  गई  लाभ  और  हानी  लेखें  के  अनुसार  एसे  पिछले  ad  के  लाभ  से  अधिक
 है  उपर्युक्त  राशि

 निकाले  हुए  हिसाब  [92]
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 (Saka)

 a

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  में  संशोधन  संख्या  64 प्रस्तुत करता  हूं  ।
 में  संशोधन  संख्या  63  वापस

 देह  तो  वित्त  मंत्री  के  संशोधन
 लेता  इस  विकास  अवहार  के  सम्बन्ध  में  दो  विवाद  हे  ।  पहला  सें

 द्वारा दुर  हो  गया है  ।  दूसरा  सन्देह  लाभ  और  हानि  लेख से  तनिक  कम  और  तनिक  अधिक  के  सम्बन्ध

 में  है  ।  वित्त  मंत्री  के  संशोधन  द्वारा  इ  सन्देह  का  समाधान  नहीं  हुआ  है  ।  में  अपना  संशोधन

 संख्या  64  अवश्य  करूंगा  ।  उनका  कहना यह
 था  कि  लाभ  हानि  के  उस  लेखे  खाते  से  रुपया  निकाला

 जा  सकता  है  जो  तनिक  अधिक  हो  न  कि  उससे  जो  तनिक  कम  हो  |

 श्री  मुरारका  :  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  उनको  विकास  छूट  देती  है  तथा  उन  aifeaat

 को  खरीदने  के  लिये  सहायता  भी  देती  है  ।  कम्पनियों  ने  विकास  छूट  का  दुरुपयोग  करना  आरम्भ

 भो  दी  जायेगी कर  न्या  था  इस  दुरुपयोग  को  रोकने  सरकार  ने  यह  शत  लगा  दी  कीः  विकास  छूट  त

 यदि  उसका  75  प्रतिशत  लाभ  हानि  लेखे  के  नाम खाते  डाला  जायेगा  ।  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में
 बहुत

 गलत  धारणा  फैल  हुई  थी  और  विभिन्न  न्यायालयों  के  विभिन्न  विचार  इस  दूर  करने  के  लिय

 यह  संशोधन  लाना  आवश्यक  था  ।  मेरे  विचार  में  सारे  उद्योग  व्यवसाय  को  वित्त  मंत्री  का  धन्यवादी

 करना  चाहिए  उन्होंने  यह  ब  त  स्पष्ट  कर  दो  है  कि  भविष्य  में  किसी  भी  उद्योग  को  विकास  छूट  से

 इसलिये  वंचित  नहीं  रखा  जायेगा  कि  इसे  पर्याप्त  लाभ  नहीं  gar  है  ।

 श्री  शची  चौधरी  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  मानी  और  श्री  मुरारका  ने  इस  संशोधन  को  रं वीकार

 कर  लिया है
 ।

 में
 श्री  दौडकर  से  भी  सहमत हूं  ।.

 यदि  में  उनकी  बात  मान  लूं  तो  कम्पनी  अधिनियम

 में  और  गड़बड़ी  भी  हो  सकती  है  ॥

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  64  वापस  लेता  हूं  |

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  |  7 /2  amendment  was,  by  leave,  withdrawn.

 = उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  |

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  33  से  35  के  स्थान  पर  यह  रखिये

 “9.  आयकर  अधिनियम  की  धारा  34  उप-धारा  (3)  के  खण्ड

 परन्तुक  के  निम्नलिखित  परन्तुक  जोड़ा  अर्थात्  :  [91]

 Page  8,  for  lines  33  to  35,  substitute—

 In  section  34  of  the  Income  Tax  Act,  in  clause,

 (a)  of  sub-section

 (i)  after  the  proviso,  the  following  [proviso  shall  be  inserted,
 namely”’  [or]

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  39  के  पश्चात  ae  जोड़ा  जाये  :

 (a)  निम्नलिखित  स्पष्टीवारण  सदैव  जोड़ा  हुआ  समझा  अर्थात्  :

 को  दूर  करने  के  यह  एतदुद्दारा  घोषित  किया  जाता  है  कि  धारा

 33  मे  उल्लिखित  कटौतियां  केवल  इसी  आधार  पर  नहीं  की  जायेंगी  कि  सम्बद्ध

 पिछले  वर्ष  के  हानि  लाभ  लेखे  के  खाते  में  डाली  गई  राशि  और  रक्षित  लेख  से  निकाली

 गई  लाभ  और  हानि  लेखे  के  अनुसार  ऐसे  पिछले  के  लाभ  से  अधिक  है

 उपर्युक्त  राशि  निकाले  हुए  हिसाब  लगाया  [92]

 7922



 5  1966  वित्त  1966
 ह ा  $$

 Page  8,  after  line  39,  insert—

 (ii)  the  following  Explanation  shall  be,  and  shall  be  deemed  always  to
 have  been,  inserted,  namely

 Explanation.—For  the  removal  of  doubts,  it  is  hereby  declared  that  the
 deduction  referred  to  in  section  33  shall  not  be  denied  by  reason

 only  that  the  amount  debited  to  the  profit  and  loss  account  of  the

 relevant  previous  year  and  credited  to  the  reserve  account  aforesaid
 exceeds  the  amount  of  the  profit  of  such  previous  year  (as  arrived  at

 without  making  the  debit  aforesaid)  in  accordance  with  the  profit
 and  loss

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य  he  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रद  sa  है  कि

 खण्ड  9,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  The  motion  was  adopted.

 खण्ड  9,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  [Clause  9,  as  amended,  was  added  to

 the  Bill.

 खण्ड  धारा  35  क  का  रखा

 Clause  ro—(Insertion  of  New  Section  356)

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  में  संशोधन  संख्या  12  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 श्री  प्र०  चं०  :  में  संशोधन  संख्या  11  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 इस  नई  धारा  के  अनुसार  28  1966  के  एकस्व  अधिकार  अथवा
 शिकार  प्राप्त  करने  के  लिय  जो  किया  जायेगा  उसके  लिये  14  वर्ष  तक  की  अवधि  तक  छूट  दी  जायेगी  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यह  रियायत  पट्टेदार  के  अथवा  खनन  अधिकार  अजित  करने  के  लिये  भी  दिये

 जाने  चाहिए
 ।

 श्री  नारायण  खांडेकर
 :  में  वित्त  मंत्री  को  बधाई  नेता हूं  कि  उन्होंने  यथार्थवादी  रवैया  अपनाया  है

 और  देश  की  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखा  इस  संशोधन  द्वारा  इसी  ओर  कुछ  और  करना

 चाहता हूं  ।  आजकल  एकस्व  और  प्रतिलिप्याधिकार  पर  खर्च  के  अतिरिक्त  तकनीकी

 प्लाट  डिसाईन  और  निर्माण  डिसाईन  पर  भी  ad  होता  है  ।  कुछ  परिस्थितियों  में  यह  राजस्व
 व्यय  में  शामिल  किया  ज्वता है  ।  परन्तु  कभी  कभी  इस  पूजी  के  रूप  में  समझा  जाता  है  ।

 दूसरे  जब  कभी  वे  बाहर  से  मंगाये  जाते  है  तो  बिना  सरकार  की  मंजरी  के  नहीं  मंगाये  जाते  ।

 जहां  तक  उन्हें  राजस्व  समझा  जाता  है  वह  तो  ठीक  है  ।  जिस  खर्च  का  मेने  अपने  संशोधन
 में  जिक्र  किया  है  उसमें  तथा  एकस्व  अधिकार  और  प्रतिलिप्याधिकार  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 थी  सचिन्द्र  चौधरी  :  श्री  बरुआ  का  संशोधन  करारोपण  के  सभी  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।  जहां
 तेज  श्री  खांडेकर  के  संशोधन  का  सम्बन्ध  जानकारी  की  न  तो  कोई  निहित  अवधि  है  और  न  ही  कोई
 भाषा  है  aaa  इसे  दया मिल  नहों  कर  सकता  ।  जहां  तक  ड्राइंग  का  सम्बन्ध  इसे  नलिनों  की दि
 लागत  में  ही  शामिल  किया  जाता  है  ।  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मं  श्री  दांडेकर  के  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या
 12  मतदान  के  लिये

 रखा  गया  अस्वीकृत  हुआ/ 71८  amendment  No.  12
 was  put  and  negatived,
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 —-—

 संशोधन  संख्या  11  सभा  की  श्रतर्माति से से  वापस  लिया  Ame
 by  leave,  withdrawn.  iia

 No.  11  was,

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  कि  :

 10  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 gat  1/  The  motion  was  adopted.

 खण्ड  10  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  1/Clause  10  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1  14  भी  विधेयक  मं  जोड़  दिये  /  (1205८  11  to  14  were  also  added.to  the  Bill.

 खण्ड  15

 Clause  (15)

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  प्रस्ताव  करता हुं
 कि  :

 11,  पंक्ति  11  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :

 धारा  80
 क  उपधारा  (2)

 के  उप-खण्ड
 में

 Page  11,  for  line  11,  sudbstitute—

 in  section  80A,  in  sub-section

 (1)  in  sub-clause  (ii)  of

 श्री  waka  चौधरी  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  कि  :

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  16  के  पश्चात  यह  रखा  जाये

 खण्ड  के  निम्नलिखित  स्पष्टीकरण  जोडा  अर्थात्  :--

 are  के  उप-खण्ड  तथा  इस  उप-धारा  के  खण्ड  के

 जनों  के  उनमें  उल्लिखित  व्यक्तियों  के  जीवन  के  बीमों  में  ये  शामिल  होंगे  समम

 ऐसे  व्यक्ति  के  टीमें  की  जिसे  पालिसी  की  अवधि  पुरी  हो  जाने  पर

 एक  निर्धारित  fofa  को  एक  निश्चित  राशि  मिलेगी  यदि  बह  व्यक्ति उस  तारीख

 को  जीवित बावजूद  इसके  कि  बीमा  पालिसी  में  यह  उपबन्धित  है  कि  ऐसे
 व्यक्ति  की  मृत्य  हो  जाने  पर  केवल  दत्त  प्रीमियम  की  राशि

 ही
 वापस  ay  जायेगी

 सहित  अथवा  व्याज  के  |  ।

 एक  ऐसी  बीमों  पालिसी  जो  किसी  व्यक्ति  ने  किसी  अवयस्क  होने  के

 नाते  अथवा  हिन्दु  अविभक्त  परिवार  का  पुरुष-सदस्य  होने  नाते  जहां  एसा

 परिवार  निर्धारित  के  लाभ के  लिये  लता  इ  sem  कि  जन  वह  nae

 वयस्क  हो  जायेगा  तो  पालिसी  में  इस  सम्बन्ध  में  उल्लिखित  तारीख  को  यदि

 वह  जीवित  होंगा  तो  उस  पालिसी  द्वारा  अपने  का  बीमा  करा  सकता

 [94]

 94.  Page  11,  after  line  16,  insert—

 *(ii)  after  clause  (b),  the  following  explanation  shall  be  inserted,  namely

 the  purposes  of  sub-clause  (i)  of  clause  (a)  and  of

 clause  (0)  of  this  sub-section,  an  insurance  on  the  life  of  any  person
 referred:  to  therein  include—

 (i)  a  policy  ofinsurance  on  the  life  of  such  person  securing  the  payment  of  a

 specified'sum  on  the  stipulated  date  of  maturity  of  the  policy,  ifsuch
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 वित्त  1966

 is

 1888
 (F)

 person
 is  alive  on  ‘such  date,  notwithstanding  that  the  policy  of

 insurance  provides  only  for  the  return  of  premiums  paid  (with  or

 without  any.  interest  thereon)  inthe:  event:of  such  person  dying
 before  the  said  stipulated  date.

 (ii)  a  policy  ofinsurance,  effected  by  a  person’  for.  the  benefit  ofa  minor

 (being  the  assessee,  or  a  male  member  of  a  Hindu  undivided  family
 where  such  family  is  tne  assessee)  witn  the  opject  of  enabling  the

 minor,  after  ne  nas  attained  majority,  to  secure  an  insurance on  his

 own  life  by  adoping  the  poticy  and  ‘on  his.  being  alive.on  a  date

 (after  such  adoption)  specificd  in  the  poficy  in  this  ,  [94]

 at  हिम्मत  सिक्का  में  संशोधन  संख्या  15 प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  में  aaraa  संख्या  13  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  हिम्मत  सिक्का  :  खण्ड  में  विभिन्न  कम्पनियों  के  बारे  में  कुछ  विशेष  उद्योगो ंसे  लाभ  के

 लिये  प्रतिशत  कटौती  का  उपबन्ध  अब  सभी  कम्पनियों  पर  10  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  की

 गई  8 प्रतिशत के  बजाये  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  होनी  चाहिये  वे
 जो

 विद्युत  उत्पादन  तथा  वितरण
 के

 art
 में

 अथवा  किसी  अन्य  प्रकार
 के  काय  में

 लगी  हुई  है
 या  एक

 अथवा  अधिक  वस्तु  के  निर्माण  अथवा  उत्पादन  में  लगा  हुई  नहीं  सिल  सके  जो  उन्हें
 मिल  रहे और  अन्तर  उसी  आधार  पर  रखा  जाय े।

 श्री  नारायण  दास  (ecaimn  )  संशोधन  छोटा  सा  (a azar  हूं  कि  pera  मंत्री

 द्वारा  रखे  गये  आयकर  अधिनियम  की  धारा  88  के  संशोधन  में  इ  प्रकार  और  आगे  संशोधन
 जाय  ताकि  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  जीवन  बीमा  निगम के  सुझाव  को  पूर्ववर्ती

 बनाया  जा  सके  |  आशा है  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा ।

 श्री  नारायण  दांडेकर
 )

 ः  पांचवी  अनुसूची  मदद  उद्योग  देश  के  लिये  अति  आवश्यक

 ह  और  यह  अच्छी  बात  है  कि  सारे  देश  Ffasten  उद्योगों  को  इस  सूची  में एक्ट्रा  कर  feat  गया

 परन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  उद्योगों  की  आय से  होने  वाली  '  कटौती  18  प्रतिशत  से  अधिक

 कदापि  नहीं  होनी  चाहिये  क्योंकि  अधिक
 कटौती  करने

 पर  भी  आय  तो  उतनी  ही  होगी  जेसा कि
 qq  1965-66  के  कटौती  के  अनुमानों  से  स्पष्ट  है  ।  इसलिये  faa  मंत्री  से  मेरा

 अनुरोध  है
 कि  पांचवीं  अनुसूची  में  दल  उद्योगों  लगाया  गया  कर  अन्य  उद्योगों  पर  लगे  कर  से  कदापि

 अधिक  नहीं  होना  चाहिये  ।

 थ्री  मुरारका  :  श्री  हिग्मतसिहका  द्वारा  उठाये  गये  मामलों  पर  प्रथम  सूची  के

 बच्चो ंके  साथ ही  विचार  होना  चाहिये  ।  विभिन्न  सेवायों  द्वारा  देय  कुल  कर  का  अनुमान  लगा  कर

 ही  उन
 पर  पड़ने  वाले  कर-भार  को  निश्चय  किया  जाना  चाहिये  ।  में  मंत्री  महोदय  से  पुछना

 चाहता हूं  कि  50,000  रुपये  की  अक्षय  निधि  पालिसी  लेने  वाले  के  राशि  कर-मुक्त  कसे  कर
 दी  यदि  यह  रियायत  जीवन  बीमे  पर  दी  जाती  तो  कुछ  उचित  भी  था  परन्तु  यह  रियायत
 तो  केवल  अक्षम  निधि  बीमों  पर  ही  दी  जायेगी  ।

 श्री  ata  चौधरी  :  जहाँ  तक  बीमों  पर  दी  वाली  कर  की  छूट  को  भूतलक्षी  बनने
 का  संबंध  में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  बीमों  का  लाभ  भविष्य  में  होता

 है  ने  कि  बीते  हुये  समय में
 ।  gat  अक्षय  निधि  बीमें  वही  लोग  कराते  हे  जो  जीवन  बिना  नहीं

 करा  पाते  इसलिये  उन्हें  कर  से  देने के  लिये  यह  उपबन्ध  किया  गया  यह  उच्चतम  सीमा

 है  न  कि  न्यूनतम  सीमा  ।  ज  हां  तक  दुसरे  संशोधन  का  संबंध  है  में  उसे  भी  स्वीकार  नहीं  कर  सकता
 क्योकि  मेरे  विचार में  प्रतिशत  कम से  कम
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 F  inance  Bill,
 1966  Vaisakha  15,  1888  (Saka)

 sit
 हिम्मत सि हुका

 :
 में  अपना

 संशोधन  15)  वापिस  लेने
 के  लिये  सभा  की  भाषा  चाहता

 gi

 सभा  की  अनुमति  वापिस  लें  लिया  गया  The  Amendment  was,  by

 leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मे  संशोधन  संख्या  13  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  tT  he  amendment  was  put
 and  negatived,

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  में  संशोधन  संख्या  93.0  और  94

 सभा  के  मतदान  के  लिये
 हूं

 प्रश्न  यह  है
 :

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  11  के  स्थान  पर  यह

 धारा  som  उपधारा  (2)

 के  उप-खण्ड  [93]

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  16  के  पश्चात यह  रखिये

 खण्ड  के  पश्चात  निम्नलिखित  स्पष्टीकरण  जोड़ा
 सवा
 AIT  so

 के  उप-खण्ड  तथा  ga  उप-धारा  के  खण्ड  के

 प्रयोजनों  उनमें  इल् लिखत  व्यक्तियों  के  जीवन  के  बीमों  में  यह  शामिल  होंगे  :--

 ऐसे  व्यक्ति के  बीमें  की  जिसे  पालिसी  की  अवधि  पुरी  हों  जाने  पर

 एक  निर्धारित  निधि  को  एक  निश्चित  रोशि  यदि  वह  व्यक्ति  उस

 तारीख  को  जीवित  बावजूद  इसके  कि  बीमा  पालिसी  में  यह  उपबन्धित  है  कि

 ऐसे  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  केवल  दत्त  प्रीमियम  की  राशि  ही  वापस  की

 जायेगी  सहित  अथवा  बिना  व्याज  के  ।

 एक  ऐसा  बीमा  पालिसी  जां  किसी  व्यक्ति ने  किसी  अवयस्क  होनें

 के  नाते  अथवा  हिन्दु  अविभक्त  परिवार  का  पुरुष  सदस्य  होने  के
 नाते  जहाँ

 एसा  परिवार  निर्धारित  के  लाभ  के  लिये  लेता  इस  उद्देश्य  से  कि  जब  वह

 अवयस्क  वयस्क  हो  जायेगा  तो  पालिसी  में  इस  संबंध  में  उल्लिखित  तारीख  को

 q  सकता
 दि

 यह  जीवित  होंगा  तो  उस  पालिसी  द्वारा  अपने  जीवन  को  बीमा  करा

 है  [94]

 Page  11,  for  line  11,  substitute—

 in  section  80A,  in  sub-section

 (i)  in  sub-clause  (ii)  ofਂ  [93]

 Page  11,  after  line  16,  insert—

 after  clause  (b),  the  following  Explanation  shall  be  inserted,

 namely

 the  purposes  of  sub-clause  (i)  of  clause  (a)  and  of  clause
 (b)  of  the  sub-section  an  insurance  on  the  life  of  any  person  referred
 to  therein  shall  include—

 (i)  a  policy  of  insurance  on  the  life  of  such  person  securing  the  payment
 of  a  specified  sum  on  the  stipulated  date  of  maturity  of  the  policy,  if

 such  person  is  alive  on  such  date,  not  withstanding  that  the  policy
 of  insurance  provides  only  for  the  return  of  premiums  ‘paid  (with  or

 without  any  interest  thereon)  in  the  event  of  such  person  dying
 before  the  said  stipulated  date.
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 —

 (ii)  a  policy  of  insurance  effected  by  a  person  for  the  benefit  of  a  minor

 (being  the  assessee,  or  a  male  member  of  a  Hindu  undivided  family
 wnere  such  family  isthe  assessee)  with  the  object  of  enabling  the

 Minor,  after  he  has  attained  majority,  tosecure  an  insurance  .on  his

 own  life  by  adopting  the  policy  and  on  his  being  alive  on  a  date

 (after  such  adoption)  specified  in  the  policy  in  this  behalf.”’’  [94]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  [The  motion  was  adopted,

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 ave  15,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  1/  71८  motion  was  adopted.

 खण्ड  15,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।/  Clause  15,  as  amended,  wos

 added  to  the  Bill.

 खण्ड  का

 Clause  of  Section  354)

 श्री  नारायण  oé~  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  65  और  66  प्रस्तुत  करता हुं  ।  पहलें  संशोधन

 में  शैवालों  द्वारा  प्राप्त  किये  जानें  वाले  पर  करकी  erst  15  प्रतिशत  तक  सीमित

 करने की  व्यवस्था  और  मेरे  विचार  में  एसे  सेवायों  जिनमें  केवल  एक  परिवार  का  नियंत्रण  नहीं

 है  उनकी  तुलना  में  एक  ही  परिवार  द्वारा  नियंत्रित  समवायों  पर  कर  की  विभिन्न  दर  लागू  करने

 का  कोई  औचित्य  नहीं  दोनों  प्रकार के  सेवायो ंके  लाभांशों  पर  कर  की  एक  ही  दर  होनी

 चाहिये  ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  66)  बिलकुल  औपचारिक है  और  इस  संबंध  में  में  कुछ  विशेष

 नहीं  कहना  चाहता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या  65  और  66  अब  सभा के  समक्ष  है

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  tar
 कि

 माननीय

 सदस्य  जानते  हूं  कि  करारोपण  में  परिस्थितियों  की  आवश्यकता  देखी  जाती  है  न  कि  उनका  औचित्य  |
 ~

 इसलिये  जब  समुदायों  की  संख्या  बढ़ती है  तो  उनका  एक  ध्येय  होता  है  और  इसके  लिये  उन्हें

 एक  मूल्य  चुकाना  होता है
 जो  कर  के  रूप  में  वसूल  जाता है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब
 में  यह  salar  65  और  66)  सभा

 के
 समक्ष  मतदान  के  लिये

 रखता  हुं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखें  गये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।/  The  amendments  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ‘fer  खण्ड  16  विधेयक  का  अंग  बनें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  716  motion  was  adopted.

 खण्ड  16  न्दिशेयक  में  जोड़  दिया  गया  16  was  added  to  the  Bill,

 खण्ड  धाराओं  और  का  जोड़ा

 Clause  of  new  Sections  85-B  and  85-C)

 श्री  सी०  रु०  मसानी  : में  संशोधन  सख्या  16  प्रस्तुत  करता हूं  ।
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 May  5,  1966 Finance
 Bill,  1966

 भी
 प्र०  चे

 :
 में  संशोधन  संख्या  67

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 श्री  कमरे  Bo  मसानी :  में  अपने  संशोधन  संख्या  16  को  थोड़ी  स्पष्ट  करूंगा ।  भारतीय

 सारिक  सेवाओं  द्वारा  विदेशों  अथवा  भारत  में  विदेशियों  के  लिये  जो  व्यावसायिक  सेवायें  की

 जारहीयत  भी  अप्रत्यक्ष रूप  से  निर्वात  टी है  क्योंकि  इसमें  कुछ  दिये  देश  की  धन  लाभ

 होता है
 ।  एसे  मामलों  को  प्रोत्साहन  मिलना  एक  तरीका  यह  है

 कि  कर  को  घर  को

 जसे  कि  खण्ड  17  के  अन्य  S4q  ay  में  व्यवस्था  औसत  तक  सीमित  रखा
 अन्य  तरीकों  जेसे  निर्यात  कर-ऋण  तथा  आयात  करने  की  हक बारी  भी

 प्रोत्साहन  fear  जा  सकता है  प्रतिरक्षा  धन  प्रेषण  योजना  को  विदेशों में  भारतीय  व्यवसायी  व्यक्तियों

 अथवा  वर्षो
 की

 आय  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिये  और  इसके  लिये  स्वयं  वित्त  मंत्री  जी  को

 प्रशासनिक  कार्यवाही  करना  चाहिए  |

 शी  प्र०  चे  बरुआ
 :  मेरा  संशोधन  एक  नयें  खण्ड के  रूप  में  है जिसका  प्रभाव  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 हो  सकता  मेरा  सुझाव  है  कि  उन  करदाताओं  से  जिनकी  आय  10,000  रुपये  है  उन  से  कर
 वसूल  कन ेके  बजाये  उन्हें  यह  राशि  सरकारी  सिक्योंरिटियों  में  लगाये  का  विकल्प  दिया  जाना

 ।
 saa  थोड़ी  आयवाले  वर्ग  का  उत्साह  बढ़ेगा  और  सरकार  को  भी  कोई  विशेष  आर्थिक

 हानि  न  होगी  ।  मेरा  यह  भी  सुझाव  हैं  कि  सरकार  को  कर  लगाने  के  स्थानीय  अधिकाधिक

 उधार  लेना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  एक  तो  सरकारी  राजस्व को  घाटा न  होगा और  दूसरे  मुद्रास्फीति
 उत्पन्न  करने  वाली  मूल्य-वृद्धि  न  होगी  ।  ती९रे  इससे  बचत  करने  की  मनोवैज्ञानिक  प्रवृत्ति  आयेगी  |

 कयोंकि  उन  पिछड़े  तथा  पह्टाड़ी  क्षेत्रों  का  जिन्हें  आयकर  की  छूट  दी  जाती  रही  अब  विकास

 हो  गया है  इसलिये  इस  छूट  को  वापस  ले  लया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  राजस्व  को  अतिरिक्त

 लोभ  भी  होगा  |

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  )
 :  मेरे  विचार में  श्री  मसानी  का  प्रस्ताव  न्यायोचित

 लगत है  किए  ओर  तो  हम  विदेशी  विशेषज्ञों  आधि  मंगाने  पर  अनावश्यक  तौर  पर  उत्सुक
 हूं  और  दूसरी  ओर  हम  aq  के  अन्दर  ही  उपलब्ध  ऐसे  जानकारों  और  कौशल  को  प्रगतिशील  ढंग  से

 प्रयोग  करने  को  तेयार  नहीं  आशा है
 सरकार  ऊपर  गंभीरतापूर्वक  ध्यान  देगी  ।

 श्री  दा चीन  चौधरी  :
 में  इसे

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  हमारे  देश  के  जो  लोक  विदेशों

 मे ंजो  कर  धन  कमाते  हैँ  वे  इस  देश  के  साथ  व्यक्तिगत  संतुष्टि के  लिये  करते ह  ।  इस

 दृष्टि  से  इस  देश  के  सम्मान  के  रूप  में  प्रोत्साहन  उन्हें
 शव

 प्राप्त  दूसरे  बहुत  से  देशों  में  दोहरे

 कराधन  से  का  उपबन्ध  इसलिये  हम  यहां  करमुक्त  नहीं दे  सकते  क्योकि
 इससे  fa

 रों
 कौ

 लाभ  होगा  ।

 \
 pad

 राष्ट्रीय  धन  प्रेषण  योजना  a  कुछ  दिनों  की  मेहमान  है  इसलिये  इसे  विदेशों में  भारतीय

 व्यवसायी  सेवा  अथवा  फर्मों  पर  लागू  करने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता ।  मुझे  श्री  बरुआ  का

 संशोधन  भी  स्वीकार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  संशोधन  संख्या  16  मतदान  के  लिये  रखता हूं  |

 1  तथा  स्वीकृत  The  am GHEE (4 dment  was  put संशोधन
 मतदान  के  लिये  रखा  गय

 and  negatived,

 थीं  प्र०  च०  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  .67  वापस  लेता हूं  |

 सभा  की  अनुमति  से  वा  प  लिया  गया  ||  The  amendment  was,  by  leave,  withdrawn.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  : प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  17  विधेयक  का  अंग  बने  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/  The  motion  was  adopted.

 खण्ड  17  विधेयक  में  जोड़  गया  17  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या 17  नियमानुकूल  नहीं  है  ।

 खण्ड  18  और  19  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये  ।/  (1८05८  18  and  19  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  20

 Clause  20

 श्री  नारायण  दांडेकर  :
 में  संशोधन  संख्या  18  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  1--

 होगा  के  पश्चात्  हुआ  माना  जायेगाਂ  जोडियों  ।

 Page  14,  line

 After  ‘shall  beਂ  insert  ‘‘and  shall  be  deemed  always  to  have  been”’

 इसका  आशय  यह  है  कि  यह  CUES  हो  जाय  कि  समवाय  सदा  ही  धारा  104 के  अंतगर्त  रखकर  |

 थी  सचिन्द्र  चौधरी  :
 मुझे  यह  संशोधन  स्वीकार है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  1--

 के  पश्चात्  ar  हुआ  साना  जायेगाਂ  जोड़िये  ।

 Page  14,  line

 After  ‘‘shall  beਂ  insert  ‘“‘and  shall  be  deemed  always  to  have  been’’

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  20,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/  The  motion  was  adopted.

 खण्ड  20,  संशोधित  रूप  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  |  [Clause  20,  as  amended,  was  added
 to  the  Bill.

 खण्ड  21

 Clause  21

 श्री  सचिन्द्र
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  2  और  3  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखिये

 खण्ड  T—

 उपखण्ड  (1)  में  चीनी aia  समवायਂ  शब्दों  क  पश्चात्  खण्ड के  34  खण्ड
 3  क॑  अन्त  त ै  व  भ्या  आने  वाले  विनियोजक

 समवायों  को  छोड़कर ”  शब्द  जोडे
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 (Saka)

 सचिन्द्र

 उप-खण्ड  (3)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उप-खण्ड रखा  अर्थात्  [95]

 Page  15,  for  lines  2  and  3,  substitute—

 **(d)  in  clause  (iii)

 (i)  in  sub-clause  (1)  after  the  words  "an  investment
 the  words  than  an  investment  company  which  falls  under
 sub-clause  (3)  of  this  clauseਂ  shall  be  inserted;

 (ii)  for  sub-clause  (3),  the  following  sub-clause  shall  be  substituted,

 namely

 पृष्ठ  15,  पंक्तियां  15  से  17  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 “(1)  यदि  यह  एक  विनियोजन  समवाय  अथवा  एक  ऐसा  समवाय  हो  ज  इस  खण्ड के
 उप-खण्ड  (4)  की  90  प्रतिशत  दस्तों  को  पूरा  करती  है  ।''  [96]

 Page  15,  for  lines  15  to  17,  su  bstitute—

 (1)  if  it  is  an  investment  company  or  a  company  which  satifies  the  con-
 ditions  specified  in  sub-clause  (4)  (a)  of  this  clause  90,”  [96]

 श्री  नारायण  वाडकर  :  में  संशोधन  संख्या  68  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  मे  संशोधन  संख्या  19  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 aft  नारायण  दांडेकर  :  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  एक  सुगठित  समवाय  में
 गई

 पूंजी  मेंस  लाभांश  का  वितरण
 afaaty  तभी  बनाया  जाना  चाहते  जब  वे  समवाय  एक  वियोजन

 बन  जाये  अन्यथा  नहीं  ।

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  मेंनेਂ  अपने  संशोधन  में  एक  निर्माणकर्ता  समवाय  और  एक  विनियोजित

 समवाय  में  भेद  करने के  लिये  उसकी  आर्थिक  गतिविधियों  का  अध्ययन  करने ंके  पांच  वह की
 अवधि  रखे  जाने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 श्री  दा चीन द्र  चौधरी  :  खेद  है  कि  मुझे  दोनों  में
 से

 कोई  भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं है  क्यों  कि
 यह  मामला  aga  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  में  संशोधन  संख्या  68  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  स्वीकृत  हुआ  ।  /  77८.  amendment  was  put
 and  negatived.

 श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  19  aaa  लेना  चाहता  हूं  ।

 by सभा  की  अनुमति  वापस  ले  लिया  गया  The  amendment  was  7  leave,  withdrawn.

 a4  क OTT  >  मतदान  के  लिये उपाध्यक्ष  महोदय  अब  में  सरकारी  संशोधन  संख्या  95  और  96

 रखता हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  2  आर  3  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 खण्ड  att  a,—

 म  नव
 श्याम  खण्ड  के $49-qig  (1)  में  विनियोजन  समवाय  शब्दों  के

 उपखण्ड  (3)  के  अंतगर्त  आने  वालेਂ  विनियोजक  सेवायों  को  छोड़  करਂ  gas  जोड़े  जाये

 उप-खण्ड  (3)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उप-खण्ड  रखा  अर्थात्  [95]
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 Page  15,  for  lines  2  and  3,  substitute—

 **(d)  in  clause  (iii)

 (i)  in  sub-clause  (1)  after  the  words  investment  the-words
 than  an  investment  company  which  falls  under  sub-clause  (3)

 of  this  clause”’  shall  be  inserted;

 (ii)  for  sub-clause  (3),  the  following  sub-clause  shall  be  substituted,  namely

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  The  motion  was  adopted.

 पृष्ठ  15,  पंक्तियां  15  से  17  के  स्थान पर  य६  रखा  जाये

 श
 (1)  यदि यह  एक  विनियोजित  समवाय  हो  अथवा  एक  ऐसा  समवाय  हो  जो  इस  खण्ड के

 उप-खण्ड  (4)  की
 90 प्रतिशत  शर्तों  को  पूरा  करती हो

 ।”

 Page  15,  for  lines  15  to  17,  substitute—

 “(1)  ifit  is  an  investment  company  or  a  company  which  satisfies  the  conditions

 specified  in  sub-clause  (4)  (a)  of  this  clause  ]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  21,  संशोधित  रूप  विधेयक  ar  अंग  बलबीर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  The  motion  was  adopted.

 जोड़  दिया  गया  ied Wc  lause  21,  as  amended,  was  added खंड  21,  संशोधित  रूप

 मे

 विधेयक  में

 to  the  Bill.

 खंड  228  24  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  1/Clauses  22  to  24  were  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खंड  25  लिया  जायेगा  |

 भी  नारायण  खांडेकर
 :

 में  संशोधन  संख्या  20  प्रस्तुत  करता हूं
 ।  खंड  25  का  सम्बन्ध  प्रत्याभूतियों

 पर  ब्याज
 के  भुगतान  की  प्रक्रिया  प्रत्या भू तियो ंसे  ब्याज  पाने  वाले  या  निर्धारित  करने

 वा  ले

 को  के
 से

 कर  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  जिसे  बाद  में  उनको  वापिस  करना  पड़े  ।  इस  विशेष  चीज
 अथवा  राज्य  सरकार  की  सुरक्षा  तक  सीमित  नहीं  करना  यदि

 अथवा  परकारਂ  दाऊद  नति  दिये  जायें  तो  उपबन्ध  खण्डों  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  होंगा  |

 श्री  adler  चौधरी  :  में  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं कर  सकता ।  इससे  राजस्व  में  कमी  होने
 की  सम्भावना  है  |

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गर  स्वीकृत  हुआ  17.0  amendment  was  put
 and  negatived,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 ८: |
 खण्ड

 25  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  The  motion  was  adopted.
 खण्ड  25  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  Clause  25  was  added  to  the  Bill.
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 खण्ड  26  से  28  विधेयक  ह  जोड़  दिये  गये  1/Clauses  26  to  28  were  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  29  तथा  30
 इकट्ठे  लिये

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 97.  पृष्ठ  17,  पंक्ति  21  से  38  के  स्थान  पर  यह  रखिय े:

 धारा  280  का  संशोधन

 29,  आयकर  अधिनियम  की  धारा  280  में  उपधारा  (2)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 उपधारा  रखी  जाये  अर्थात्

 “(2)  संगीत  कुल  जमा  के  सम्बन्ध  में  जिसके  सम्बन्ध  में  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  वार्षिकी

 जमा  की  एसी

 पहली  1966  से  आरम्भ  होने  वाले  कर  निर्धारण  वर्ष  अथवा  किसी  बोत  के

 कर  निर्धारण  वर्ष  से  संगत  पिछले  वर्ष  अथवा  पिछले  वर्षों  की  संगीत  कुल  आय  के

 सम्बन्ध
 में  राशि  धारा  280  से  280  के  उपबन्धो ंके  अनुसार  अग्रिम  रूप

 में  जमा  करायी  जायेंगी  ;

 पहली  1967  से  आरम्भ  होने  वाले  निर्धारण  वर  अथवा  बाद  के  किसी

 निर्धारण  वर्ष  &  संगत  पिछले  वर्ष  अथवा  पिछले  वर्षों  की  समंजित  कुल  आय  के

 सम्बन्ध  में  राशि  एसे  कर  निर्धारण  वर्ष  से  तुरन्त  पुर्व  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 किसी  समय  राशि में  अथवा  अपनी  इच्छा के  अनुसार  किस्तों  द्वारा  )  वार्षिक

 वित्त  विधायक
 में

 पल् ति खित  दर  अथवा  दरों
 से

 जमा  करायी  जायेंगी
 :

 परन्तु  आय-कर  अधिकारी  ऐसे  मामलों  ऐसी  परिस्थितियों  के  अंतगर्त  तथा  ऐसी  शर्तों

 के  अनुसार  जो  धारा  280  के  अंतगर्त  बनाई  गई  योजना में  उल्ला  खत

 किसी  जमाकर्ता  को  खंड  (  2)  में  उल्लिखित  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  are  किसी

 समय  राशि  तथा  अधिक  जमा  कराने  की  अनुमति दे
 सकेगा  तथा  इस  प्रकार

 कराई  गई  राशि  अथवा  अधिक  इस  अध्याय  प्रयोजन  के  लिए

 संगत  कर  निर्धारण  वर्ष के  लिए  वार्षिकी  जमा  समझी  जायेगी  ।”

 धारा  280 ण  क्यां  धारा  280  त  के  स्थान  पर  नई  धाराओं का  रखा  जाना

 30.  आयकर  afafiar  की  धारा  280  ण  तथा  280  त  के  स्थानਂ  पर  निम्नलिखित

 धारायें  रखी  जाये

 “280  इस  अधिनियम के  उपबन्धों में  आय  के  किसी  शीर्षक के
 अन्तर्गत  देय  आय

 के
 निर्धारण  सम्बन्धी  किसी  प्रतिकूल  उपबन्ध  को  ध्यान  में  न  रखते  इस  अध्याय के
 अस्तगत  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  उपधारा  (2)  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  रहते

 उस  कर-निर्धारण  वर्ष  के  लिये  जिसके  सम्बन्ध  में  वार्षिकी  जमा  अपेक्षित  कुल

 आय  की  गीता  करते  छूट  दी
 :

 परन्तु  जहां  पहली  अप्रैल  1967  को  आरम्भ  होने  वाले  कर  निर्धारण  वर्ष  अथवा  बाद
 के

 किसी  कर  निर्धारण  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  उस  कर  निर्धारण  वर्ष  से  ऐसी  अग्रेतर

 अवधि  से  जैसी  आय-कर  अधिकारी  धारा  280  (7)  के  उप-धारा  (22)  के  खण्ड

 के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  अनुमति  तुरन्त  पहले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कोई  aaa  जमा

 न  कराई  गई  हो  अथवा  fader  वर्ष  या  उपरोक्त  अग्रेतर  अवधि  के  दौरान  जमा  कराई
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 वार्षिकी  जमा  की  राशि  इस  अध्याय  के  अंतगर्त  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की
 से

 कम  हो  तो  इस  अध्याय  के  अंतिम त  दी  जाने  वाली  कटौती  की  राशि  शुन्य  होगी  अथवा

 यथास्थिति  इस  प्रकार  जमा  कराई  गई  तक  सीमित  होगी  और  इस  धारा

 के  उपबन्ध  इस  प्रकार  प्रभावी  होंगे  मानों  उसमें  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  के  प्रति

 किये  गये  उल्लेख  इस  प्रकार  वास्तव  में  की  गई  वार्षिकी  जमा  की  राशि  के  प्रति  उत्तर

 बतन
 पी

 (2)  यदि  जमाकर्ता  की  संगीत  कुल  आय  में  ace  के  अंतगर्त  प्राप्य  कोई

 आय  शामिल  हो  तो  उस  after  के  अन्तरगत  आय  निर्धारण  करने में  उप-धारा

 1)  के  अंतगर्त  छट  दी  जायेगी और  यदि  उस  शीषंक के  अन्तरगत  कोई  आय  प्राप्य  न  हो
 ay बैक

 अथवा  अपेक्षित  वानिकी  जमा  ऐसी  आय  से  अधिक  ol  तो  किसी  अन्य  शेष  के  अंतगर्त

 प्राप्य  अजित  आय  का  निर्धारित  करने  के  लिए  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  कुल  अथवा

 as  राशि  की  छूट  दी  तथा  यदि  किसी  अन्य  शीर्षक  के  अंतगर्त  प्राप्य

 कोई  अजित  आय  नਂ  हो  अथवा  समूची  अथवा  शेष  वार्षिकी  जमा  ऐसी  अजित

 आय से  अधिक  तो  किसी  अन्य  शीपषंक के के  अन्तर्गत  ससी  ara  आय में  निर्धारण

 में  कुल  अथवा  शेष  वार्षिकी  जमा  की  छूट  दी  जायेगी  ।

 स्पष्टीकरण  ——Ra  उपखंड में  आयਂ  पद के  अथ  संगत  वर्ष के  वितत  अधिनियम  में  दिये

 गये  At  के  अनुसार  होंगे  ।

 280  घारा  192 के  प्रयोजन  के  wide  के  अन्तर्गत  आय  की  गणना
 ny

 करने  के  लिए  कटौती  की  जान  वाली  वार्षिकी  जमा  :  किसी  निकासी  को  शोषक

 केअन्तगंत  प्राप्य  किसी  आय  का  भुगतान  करने  के  लिए  उत्तरदायी  कोई  व्यक्ति  भुगतान
 के  समय  धारा  192 के  अन्तगंत  ATA-HT  काट  सकता है  मानो  उस  धारा  की  उपधारा

 न ्नत (1)  के  अन्तर्गत  उल्लिखित  ant  आय  ऐसी  आय के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  द्वारा

 अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  जमा  की  राशि  यदि  कोई  हो  घटाई  गई  st  चाहे  ऐसी

 वार्षिकी  जमा  कराई  गई  हो  अथवा  नहीं

 परन्तु  इस  धारा  में  कोई  उपबन्ध  एसे  व्यक्ति  पर  लागू  रहीं  होगा  जिसकी ५ ~~
 उपर्युक्त  अनुमानित  आय  पच्चीस  हंजार  रुपये  से  अधिक न  el  जब  तक  Per  ऐसे  व्यक्ति  ने

 वित्तीय  वर्ष  के  दिसम्बर  मास  की  31  तारीख  तक  दीमक  के  अन्तगंत  प्राप्य

 आय  के  भुगतान  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  समक्ष  इस  अध्याय  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत

 वार्षिकी  जमा  कराने
 के

 अपने  इरादे  की  लिखित  रूप  में  घोषणा  न  हो  और

 इसमें  ag  बताई  गई  हो  जो  कि  जमा  कराने  का
 उसका  इरादा  तथा  जहां

 ऐसी  घोषणा  की  गई  हो  वहाँ  इस  धारा  के  उपबन्ध  इर  प्रकार  लागू  होंगे  मानों
 os

 उसमें  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  uta  के  ए PAs  त  उल्लेख  ऐसी  घोषणा  में  उल्लिखित

 राशि  के  प्रति  उल्लेख  हो  ह

 Amendment  of  section  280G..

 [97.  Page  17.0  for  lines  21  to  38,  substitute—

 29.  In  section  280C  of  the  Income-tax  Act,  for  sub-section  (2),  the  following
 sub-section  shall  be  substituted,  namely

 (2)  In  respect  of  the  adjusted  total  income  in  relation  to  which  an  annuity
 deposit  is  to  be  made  under  sub-section  (1),  such  deposit  shall—

 (i)  in  respect  of  the  adjusted  total  income  of  the  previous  year  or  previous
 years  relavant  tothe  assessment  year  commencing  on  the  15६  day  of
 April,  1966,  or  any  earlier  assessment  year,  be  made  in  advance  in
 accordance  with  the  provisions  of  sections  280F  to  2801.
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 (ii)  in  respect  of  the  adjusted  total  income  of  the  previous  year  or  previ-
 ous  years  relevant  to  assessment  year  commencing  on  the  Ist  day  of

 April,  1967,  or  any  subsequent  assessment  year,  be  madé  by  such  per-
 son  at  any  time  (in  one  sum  or  in  instalments  of  his  choice)  during
 the  financial  year  immediately  preceding  such  assessment  year  at  che

 rate  or  rates  specified  in  this  behalf  in  the  annual  Finance  Act  :

 Provided  that  the  Income-tax  Officer  may,  in  such  cases,  under  such
 circumstances  and  subject  to  such  conditions  as  may  be  specified
 in  a  scheme  framed  under  section  280W,  allow  a  depositor  to  make

 a  deposit  or  a  further  deposit  at  any  time  after  the  expiry  of  the

 financial  year  referred  to  in  clause  (ii),  and  any  deposit  or  further

 deposit  so  made  shall  be  deemed  to  be  an  annuity  deposit  for  the
 relevant  assessment  year  for  the  purposes  of  ihis

 Substitution  of  new  sections  for  sections  280  O  and  280  P.

 go.  For  sections  280  O  and  280  P  ofthe  Income-tax  Act,  the  following  sections
 shall  be  substituted,  namely

 “9800.  Annuity  deposit  allowed  as  deduction  in  computing  total  income.—  (1)

 Notwithstanding  anything  to  the  contrary  contained  in  the  provisions
 of  this  Act  relating  to  the  computation  ofincome  chargeable  under  any
 head  of  income,  the  annuity  deposit  required  to  be  made  under  this

 Chapter  shall,  subject  to  the  provisions  of  sub-section  (2),  be  allowed

 as  a  deduction  in  computing  the  total  income  assessable  for  the  assess.

 ment  year  in  respect  of  which  the  annuity  deposit  is  required  to  be

 made

 Provided  that  where  in  relation  to  the  a  sessment  year  commencing  on

 the  Ist  day  cf  April,  1967,  or  any  subsequent  assessment  year,  no  an-

 nuity  deposit  has  been  made  during  the  financial  year  immediately

 preceding  such  assessment  year  (or  such  further  period  as  may  be

 allowed  by  the  Income-tax  Officer  under  the  proviso  to  clause  (ii)
 of  sub-section  (2)  of  section  280C)  or  the  amount  of  annuity  deposit
 made  during  the  financial  year  or  further  period  aforesaid  falls  short

 of  the  annuity  deposit  required  to  be  made  under  this  Chapter,
 the  amount  to  be  allowed  as  a  deduction  under  this  sub-section  shall

 be  nil  or,  as  the  case  may  be,  limited  to  the  amount  of  the  deposit
 so  made,  and  the  provisions  of  this  section  shall  have  effect  as  if  re-

 ferences  therein  to  the  annuity  deposit  required  to  be  made  were  re-

 ferences  to  the  amount  of  annuity  deposit  actually  so  made.

 (2)
 If  the  adjusted  total  income  of  the  depositor  includes  any  income

 chargeable  under  the  head  the  allowance  under  sub-sec-

 tion  (1):  shall  be  made  in  computing  the  income  under  that  head,  and
 if  there  is  nc  income  chargeable  under  that  head  or  the  annuity  de-

 posit  required  to  be  made  exceeds  such  income,  the  whole  or  the

 balance  of  the  annuity  deposit  required  to  be  made  shall  be  allowed
 asa  deduction  in  computing  earned  income  chargeable  under  any
 other  head  and  if  there  is  no  earned  income  chargeable  under  any  other
 head  or  the  whole  or  the  balance  of  the  annuity  depsoit  required  to  be
 made  exceeds  such  earned  income,  the  whole  or  the  balance  of  the

 annuity  deposit  required  to  be  madé  shall  be  allowed  as  a  deduction  in

 computing  any  other  income  under  any  head.
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 Explanation.—In  this  sub-section,  the  expression  ‘‘earned  income”’  has  the  mean-

 ing  assigned  toitin  the  Finance  Act  of  the  relevant  year.

 280P.  Annuity  deposit  deductible  in  computing  income  under  the  head  ‘‘Salartes”’  for

 purposes  of  section  person  responsible  for  paying  any  income

 chargeable  under  the  head  to  a  resident  may,  at  the  time

 of  payment,  deduct  income  tax  under  section  192  as  if  the  estimated
 income  referred  to  in  sub-section  (1)  of  that  section  had  been  reduced

 by  the  amount  of  annuity  deposit,  ifany,  required  to  be  made  by  the
 assessee  in  respect  of  such  income,  whether  such  annuity  deosit  has  or  has

 not  been  made

 Provided  that  nothing  contained  in  this  section  shall  apply  in  the  case  of  a

 person  whose  esttmated  income  aforesaid  does  not  exceed  twenty-five
 thousand  rupees  unless  such  person  has,  not  later  than  the  31st  day  of
 December  of  the  financial  year,  made  a  declaration,  in  writing,  before
 the  person  responsible  for  paying  the  income  chargeable  under  the  head

 of  his  intention  to  make  the  annuity  deposit  under  the  pro-
 visions  of  this  Chapter  and  specifying  the  amount  which  he  so  intends
 to  deposit;  and  where  such  declaration  has  been  made,  the  provisions
 of  this  section  shall  apply  as  ifthe  reference  therein  to  the  amount  of  an-

 nuity  deposit  required  to  be  made  were  a  reference  to  the  amount  spe-
 cified  in  such  declaration.]

 श्री  नारायण  खांडेकर
 :

 में  खण्ड  29  तथा  30  पर  अपने  संशोधन  प्रस्तुत नहीं  करना  चाहता  क्योंकि

 मंत्री  महोदय  द्वारा  संशोधित  रूप  में  खण्डों  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 रेणु  चक्रवर्ती  पीठासीन  हुई

 |  SHRIMATI  RENU  CHKRAVARTY  in  the  Chatr.  |

 सभापति  महोदय  :
 अब  में  संशोधन  संख्या  97  मतदान के  लिए  रखती हूं  ।  set  यह  है  :

 97.  पृष्ठ  17,  पंक्ति  21  से  38  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखिये  :

 घारा  280  का  संशोधन

 29.  आयकर  अधिनियम  की  घारा  280  में  उपधारा  (2)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 धारा  रखी  जाये  अर्थात्

 “(2)  समंजित  कुल  जमा  के  सम्बन्ध  में  जिसके  सम्बन्ध  में  sone  (1)  के  अन्तर्गत  वार्षिकी

 जमा
 की  ऐसी

 )  पहली  1966  से  आरम्भ  होने  वाले  कर  निर्धारण  वर्ष  अथवा  किसी  बाद  के

 कर निर्धारण  ष  से  संगत  पिछले  ay  अथवा  पिछले  वर्षों  की  कुल  संगीत  कुल
 आय  रूप  में  धारा  280  से  280  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 अग्रिम  रूप  जमा  करायी  जायेंगी ।

 पहली  1967  से  आरम्भ  होने  वाले  निर्धारण  वर्ष  अथवा  बाद  के  किसी

 निर्धारण  ag  से  संगत  पिछले  वर्ष  अथवा  पिछल  वषों  की  समंजित  कुल  आय  के  सम्बन्ध
 में  रा दिए से  कर  निर्धारण  वर्ष  से  तुरन्त  पूर्व  वित्तीय  ad  के  दौरान  किसी  समयਂ

 राशि  में  अथवा  अपनी  इच्छा  के  अ
 में  उल्लिखित  दर  अथवा  दरों से  जमा  करायी  जायेगी  |

 tare  किस्तों  द्वारा  )  वार्षिक  वित्त
 सिश
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 परन्तु  अय-कर  अधिकारी
 एसे

 मामलों  एसी  परिस्थितियो ंके  अन्तर्गत
 तथा  ऐसी

 शर्तों  के  अनुसार  जो  धारा  280  के  अंतगर्त  बनाई  गई  योजना में
 9 a उल्लिखित  किसी  जमाकर्ता  को  खंड  (  )  में  उल्लिखित  क्त्तीय वेष वेष  की

 समाप्ति  के  बाद  किसी  समय  cfs  तथा  अधिक  राशि  जमा  कराने  की  अनुमति  दे

 सक  गा  तथा  इस  प्रकार  जमा  कराई गई  ifs  अथवा  अधिक  राशि  इस  अध्याय के
 प्रयोजन  के  लिए  संगत  कर  निर्धारण  ag  के  लिए  वार्षिकी  जमा  समझी  जायेंगी  ।

 धारा  280  ण  तथा  धारा  280  त  के  स्थान  पर  नई  धाराओं  का  रखा  जाना

 30.  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  280  ण  तथा  280  त  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  area

 रखा  अथ

 >
 )  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों में  आय  के  किसी  ना  अन्तर्गत  देय  आय  के

 निर्धारण
 सम्बन्धी  किसी  प्रतिकूल  उपबन्ध  को  ध्यान  में  न  रखते  इस  अध्याय  के

 अंतगर्त
 अपेक्षित

 वार्षिकी  जमा  उपधारा  (2)  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  रहते  उस

 कर-निर्धारण  वर्ष  के  लिये  जिसके  सम्बन्ध  में  वार्षिकी  जमा  अपेक्षित  कुल  आय  की

 गणना  करते  छट  दी  जायगी

 परन्तु  जहां  पहली  AIA,  1967  को  आरम्भ  होने  वाले  कर  निर्धारित  वर्ष
 अथवा

 बाद  के  किसी  कर

 निर्धारण  वर्ष  के  सम्बन्ध  में उस  कर  निर्धारण  वर्ष  से  (azaq  ऐसी  अग्रेतर  अवधि  से  जसी

 आय-कर
 अधिकारी

 धारा
 280  के  उप-धारा

 (22 2)  के  खण्ड  के  उपबन्धों

 के  अन्तर्गत  अनुमति  में  तुरन्त  पहले  वित्तीय
 वर्ष  में  दौरान  गई  कोई  वार्षिकी  जमा

 न  कोरा  गई  टो  अथवा  वित्तीय  वर्ष  या  उपरोक्त  अग्रेतर  अवधि  के  दौरान  जमा

 कराई  गई  वाकी  जमा  की  राशि
 इस

 अध्याय  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  राशि

 से  कम  हो  तो  इस  अध्याय  के  अंतगर्त  दी  आने  वाली  कटौती  की  राशि  शून्य  अथवा

 यथास्थिति  इस  प्रकार  जमा  कराई  गई  राशि  तक  सीमित  होंगी  Aix  इस  घारा  के

 उपबन्ध  इस  प्रकट र  प्रभावी  नंगे  मानों  उसमें  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  के  प्रति  क्रिया  गये

 उल्लेख  इस  प्रकार  वास्तव  में  की  गई  वार्षिकी  जमा  की  सशि  प्रति  उल्लेख

 (2)  यदि  जमाकर्ता  समंजित
 कुल

 अय  में  न्यस्त  शेषांक
 के  अन्तर्गत  प्राप्य  कोई  आय

 शामिल

 तो  उस  रोष  के  अन्तर्गत  आयਂ  का  निर्धारण  करने  में  उप-धारा  (1)  के  अन्तत  छुट  दी

 जायगी  और  यदि  उस  alten  के  अंतगर्त  कोई  आय  प्राप्य
 हो

 अथवा  अपेक्षित  विधिक

 जमा  ऐसी  आय  से  अधिक  हो  तो  किसी  अन्य  fits  के  अंतगर्त  प्राप्य  अर्जित  अर्य  को

 निर्धारण  करने
 के

 लिए
 अपेक्षित

 वार्षिकी  जमा  की
 कुल

 अथवा  शेष  राशि  की  छट  at

 जायेगी  ,  तथ्
 यदि  किसी  अन्य  शशांक  के  अन्तगंत

 प्राप्य  कोई  अजित  आय न  हो
 अथवा

 समूची  अथवा  शेष  वार्षिकी  जमा  ऐसी  अति  आय  से  अधिक  तों  किसी  अन्य  ata के

 अन्तर्गत  fat  अन्य  आय  के  निर्धारण  में  कुल  अथवा  शेष  विधिक  जमा  छूट  दी  जायेगी  |

 स्पष्टीकरण  उपखंड  में  अजित  आयਂ  पद  के  Ay  संगत  ag  के  वित्त  अधिनियम  में  दिये

 गय  अनुसार  gh |

 280
 घारा

 192  के  प्रयोजन  के
 लिए

 wide  के  area  आय  की  गणना

 करने  के  लिए  कठौती  को  art  वाली  वार्षिकी  किसी  निकासी  की

 are  के  अन्तर्गत  प्राप्य  किसी  आय  का
 भुगतान

 करने  के  लिए  उत्तरदायी  कोई  व्यक्ति

 भुगतान  के  192  के  अन्तर्गतਂ  आय-कर  काट  सकता  मानों  उसे  घारा  की

 उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  उल्लिखित  अनुमानित  आय  ऐसी  आय  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित

 द्वारा  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा की  राशि  यदि  कोई  हो  घटाई  गई  हो  चाहे  ऐसी

 वार्षिकी  जमा  गई  हो  अथवा  नही ं;
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 परन्तु  इस  धारा  में  अन्ता विष्ट  कोई  उपबन्ध  ऐसे  व्यक्ति  पर  लागू  नहीं  होगा  जिसकी  उपयुक्त
 मानित  आय  पच्चीस  हजार  रुपये  से  अधिक  न  हो  जबतक  कि  ऐसे  व्यवित  के  वि  वर्ष  के

 दिसम्बर  मास  की  31  तारीख  तक  atta  के  अन्तर्गत  प्राप्य  अ.य  के  भुगतान
 के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  समक्ष  उस  अध्याय  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  वार्षिकी  जमा

 कराने  के  अपने  इरादा  की  लिखित  रूप  में  घोषणा  न  की  हो  और  इसमें  वह  राशि  बताई

 गई  हो  जो  कि  जमा  कराने  का  उसका  इरादा  तथा  जी  एसी  घोषणा  की  गई  हो  वहां

 इस  धारा  के  उपबन्ध  इस  प्रकार  लागू  होंगे  मानों  उसमें  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  राशि

 के  प्रति  उल्लेख ए  सीਂ  geo  में  उल्लिखित  राशि  के  प्रति  उल्लेख  क ि क

 Amendment  of  section  280C

 [97.  Page  | क  for  lines  21  to  38,  substitute—

 29.  In  section  280C  of  the  Income-tax  Act,  for  sub-section  (2),  the  following
 sub-section  shall  be  substituted,  namely

 ““(2)  In  respect  of  the  adjusted  total  income  in  relation  to  which  an  annuity
 deposit  is  to  be  made  under  sub-section  (1),  such  deposit  shall—

 (i)  in  respect  of  the  adjusted  total  income  of  the  previous  year  or  previous
 years  relevant  to  the  assessment  year  commencing  on  the  Ist  day  of

 April,  1966,  or  any  earlier  assessment  year,  be  mede  in  advance  in
 accordance  with  the  provisions  of  sections  280E  to  2801

 (ii)  in  respect  of  the  adjusted  total  income  of  the  previous  year  or  previous
 years  relevant  to  assessment  year  commencing  on  the  rst  day  of  April,
 1967,  or  any  subsequent  assessment  year,  be  made  by  such  person  at

 any  time  (in  one  sum  or  in  instalments  of  his  choice)  during  the  finan-
 cial  year  immediately  preceding  such  assessment  year  at  the  rate  or
 rates  specified  in  this  behalfin  the  annual  Finance  Act

 Provided  that  the  Income-tax  Officer  may,  in  such  cases,  under  such
 circumstances  and  subject  to  such  conditions  as  may  be  specified
 inascheme  framed  under  section  280W,  allow  a  depositor  to  make
 a  deposit  or  a  further  deposit  at  any  time  after  the  expiry  of  the
 financial  year  referred  to  in  clause  (ii),  and  any  deposit  or  further
 deposit  to  made  shall  be  deemed  to  be  an  annuity  deposit  for  the
 relevant  assessment  year  for  the  purposes  of  this

 Substitution  of  new  sections  for  sections  280  O  and  280P

 30.  For  sections  28000  and  280P  ofthe  Inco  Act,  the  following  sections
 shall  be  substituted,  namely

 “2800.  Annuity  deposit  allowed  as  deduction  in  computing  total  Notwith-

 standing  anything  to.  the  contrary  contained  in  the  provisions  of  this
 Act  relating  to  the  computation  of  income  chargeable  under  any  head
 of  income,  the  annuity  deposit  required  to  be  made  under  this
 Chapter  shall,  subject  to  the  provisions  of  sub-section  (2),  be  allowed
 as  a  deduction  in  computing  the  total  income  assessable  for  the  assess-
 ment  yearin  respect  of  which  the  annuity  deposit  is  required  to  be
 made  :

 >
 rovided  that  where  in  relation  to  the  assessment  year  commencing  on  the  1st

 day  of
 h

 April,  1967  or  any  subsequent  assessment  year,  no  annuity  deposit
 as  been  made  during  the  financial  year  immediately  preceding  such

 assessment  year  (or  such  further  -period  as  may  be  allowed  by  the
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 Income-tax  Officer  under  the  proviso  to  clause  (ii)  of  sub-section  {2)  of
 section  220G),  or  the  amount  of  annuity  def  osit  made  during  the  financial

 year  or  further  period  aforesaid  falls  short  of  the  annuity  deposit  re-

 quired  to  be  nade  under  this  Chapter,  the  amount  to  be  allowed  as  a
 deduction  under  this  sub-section  shall  be  nil  or,  as  the  case  may  be,

 limited  to  the  amount  of  the  deposit  so  made,  and  the  provisions  of  this

 section  shall  have  effect  as  if  references  therein  to  the  annuity  deposit

 required  to  be  made  were  references  to  the  amount  of  annuity  deposit

 actually  so  made.

 (2)  Ifthe  adjusted  total  income  of  the  dezositor  includes  any  income  chargea-
 ble  under  the  head  the  allowance  under  sub-section  (1)  shall
 ba  made  in  computing  the  income  under  that  head,  and  if  tke1e  is  no
 income  chargeable  under  that  head  or  the  annuity  deposit  required  to

 be  made  exceeds  such  income,  the  whole  or  the  palance  of  the  annuity

 deposit  required  to  be  made  shall  be  allowed  as  a  deduction  in  com-

 puting  earned  income  chargeable  under  any  other  head,  and  if  there
 is  no  earned  income  chargeable  under  any  cther  head  0:  the  whole  or
 the  balance  of  the  annuity  deposit  required  to  be  made  exceeds  such
 earned  income,  the  whole  or  the  balance  ofthe  annuity  deposit  requir-
 ed  to  be  made  shall  be  allowed  as  a  deduction  in  computing  any  other
 income  under  any  head.

 Explanation.—In  this  sub-section,  the  expression  income’  has  the

 meaning  assigned  to  it  in  the  Finance  Act  of  the  relevant  vear.

 280P.  Annuity  deposit  deductible  in  computig  income  under  the  head  ‘‘Salaries’  for  pur-
 poses  of  section  person  responsible  for  paying  any  income  charge-
 able  under  the  head  to  a  resident  may,  at  the  time  of  payment,
 deduct  income-tax  under  section  192  asif  the  estimated  income  referred
 to  in  subsection  (1)  of  that  section  had  been  reduced  by  the  amount  of

 annuity  deposit,  if  any,  required  to  be  made  by  the  assessee  in  respect  of
 such  income,  whether  such  annuity  deposit  has  or  has  not  been  made:

 Provided  that  nothing  contained  in  this  section  shall  apply  in  the  case  of  a

 person  whose  estimated  income  aforesaid  does  not  exceed  twentyfive
 thousand  rupees  unless  such  person  has,  not  later  than  the  gist  day  of
 December  of  the  financial  year,  made  a  declaration,  in  writing,  before  the

 person  responsible  for  paying  the  income  chargeable  under  the  head
 of  his  intention  to  make  the  annuity  deposit  under  the  provi-

 sions  of  this  Chapter  and  specifying  the  amount  which  he  so  intends  to
 deposit;  and  where  such  declaration  has  been  made,  the  provisions  of
 this  section  shall  apply  as  if  the  reference  therein  to  the  amount  of
 annuity  deposit  required  to  be  made  were  a  reference  to  the  amount
 specified  in  such  declaration.]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  : प्रदान यह  हें  :

 खण्ड  29  तथा  30,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  प
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  The  motion  was

 adopted.
 खण्ड  29  तथा  30,  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये गये  |  Clauses  29  and  30,

 as  amended,  were  added  to  the  Bill.

 31  तथा  32  280  थ  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा  जाना  और  धारा  280 ब  का

 Clause  31  and  32  (Substitution  of  New  Section  for  Section  280
 and  Amendment  of  Section  280  X)

 सचिन्द्र  चौधरी  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 98.  पृष्ठ  18,  पंक्ति  1  से  38  के  स्थान पर  यह  रखा

 धारा  280  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा  जाना

 31.  आय-कर  अधिनियम  की  घारा  280  व  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  धारा  जायंगी

 जो  1  167  से  प्रभावी  अर्थात

 280  (1)  जब  कोई  जमाकर्ता  1  1967 से  आरम्भ  होने  वाले  कर  निर्धारण ay
 अथवा  बाद  के  किसी  कर  निर्धारण  वह  के  सम्बन्ध  में  कोई  वार्षिकी  लमा  va  कर

 निर्धारण  वर्ष  से  तुरन्त  पूर्वे  के  वित्तीय  वर्ष  अथवा  ऐसी  अग्रसर  अवधि  के  दौरान

 जिसकी  अनुमान  आय-कर  अधिकारी
 द्वारा

 धारा  280  की  उप-धारा  (2)  कें

 खण्ड  के
 प्रस्तुत  के  अन्तर्गत

 दी  जमा  नहीं  कराता  अथवा  वित्तीय  वर्ष

 या  उपरोक्त  अग्रेतर  अवधि के  दौरान  उस  द्वारा  जमा  कराई  गई  वार्षिकी  जमा

 की
 राशि  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  से  कम  होती हैं  धारा  में उस  कमी  को

 उल्लिखित  किया  गया  तो  उसे उस  कर  निर्धारण  ag
 के

 उस

 द्वारा  देय  कर  निर्धारण  वर्ष  के  अतिरिक्त  उप  धारा  (2)  में  बताये  गये  तरीके  से

 गणना  की  गई  आय-कर  की  अग्रसर  राशि  देनी  होगी :

 परन्तु  इस  धारा  में  Heafase  कोई  बात  किसी  ऐसे  मामले  पर  लागू  नहीं  होगी

 ऐसे  जमाकर्ता  की  आयु  करे  निर्धारण  वर्ष से  संगत  पिछले  वर्ष  के  अन्तिम  दिन

 को  75.0  वर्ष  से  अधिक  अथवा

 ऐसे  जमाकर्ता  की  कर  निर्धारण  वर्ष से  संगत  पिछले वर्ष  कुल
 आय

 प्रयोजन  के  लिए  कुल  की  गणना
 धारा

 280  ण  के  अन्तर्गत  कोई  छूट  हर

 बिना  कही  पच्चीस  हजार  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 (2)  उप-खण्ड  (  1)  में  उल्लिखित  आय-कर  की  अग्रसर

 ऐसे  मामले  जिस  में  जमाकर्ता  कोई  वार्षिकी  जमा  नहीं  उस

 का  पच्चास  प्रतिष्ठित  होगी  जिससे  उस  कर  निर्धारण  ay  के  सम्बन्ध  में

 अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की

 उस  द्वारा  अपनी  कुल  जमा  पर  देय  तथा

 यदि  उसकी  कुल  आय  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  राशि  से  घटाई  जाती

 तो  जो  कर  देय  होता

 के  बीच  अन्तर  से  अधिक  हो

 ऐसे  मामले  जिस  में  जमा  कराई  गई  वार्षिकी  जमा  की  राशि  अपेक्षित  वार्षिकी

 जमा  की  राशि  से  कम  उस  राद  का  पच्चास  प्रतिशत  जिससे  न्यूनता  की

 उस  द्वारा  अपनी क कुल  आय  पर  तथा
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 सचिन्द्र

 यदि उस
 की

 कुल  आय  न्यूनता की  राशि  से  घटाई
 जाती  तो

 जो
 कर

 देय
 के  बीच  अन्तर  से  अधिक  हो  |

 स्पष्टीकरण  :  इस  अध्याय  वार्षिकी  पद  का  अथ

 संगत  वर्ष के  वित्त  अधिनियम  में  उल्लिखित  दर  अथवा  दरों  पर  जमाकर्ता
 की  संगीत  कुल  आय  पर  निर्धारित  वार्षिकी  जमा  की  अथवा

 वह  राशि  जिस  से  संगतਂ  कर-निर्धारित  वह  के  लिए  जमाकर्ता  को  कुल  आय

 कुल  आय  की  धारा  280  ण  के  अन्तर्गत कोई  छूट
 बिना  गणना

 की  पच्चीस  हंजार  रुपय  से  अधिक

 जो  भी  कम  होगा

 आय-करਂ  अधिनियम  में  वार्षीकी  जमा  सम्बन्धी  अनुषांगिक  अथवा  मामुली  संशोधन

 32.  तूतिया  अनसुची  में  दिये  गये  संशोधन  आय-कर  अधिनियम  में  किये  जायेंगे
 ही

 Substitution  of  new  section  for  section  2802.

 [98.  Page  18,  for  lines  1  to  38,  substitute—

 31.  For  section  280X  ofthe  Income-tax  Act,  the  following  section  shall  be  subs-

 tituted  with  effect  from  the  Ist  day  of  April,  1967,  namely: —

 Liability  to  pay  additional  income-tax  in  certain  cases

 **980X.  (1)  Where  in  relation  to  the  assessment  year  commencing  on  the  Ist

 day  of  April,  1967  or  any  subsequent  assessment  year,  a  depositor  does

 not  make  any  annuity  deposit  during  the  financial  year  immediately

 preceding  such  assessment  year  or  such  further  period  as  may  be  allow-

 ed  by  the  Income-tax  Officer  under  the  proviso  to  clause  (ii)  ofsub-

 section  (2)  of  section  280C,  or  the  amount  of  annuity  deposit  made

 by  him  during  the  financial  year  or  further  period  aforesaid  falls

 short  of  the  annuity  deposit  required  to  be  made  (which  short-fall
 is  hereafter,  in  this  section,  referred  to  as  deficiency),  he  shall,  in
 addition  to  the  income  tax  payable  by  him  for  that  assessment  year,  be

 liable  to  a  further  amount  of  income-tax  calculated  in  the  manner

 specified  in  sub-section  (2)

 Provided  that  nothing  contained  in  this  section  shall  apply  in  a  case
 where—

 (a)  such  depositor  is  more  than  seventy  years  of  age  on  the  last  day  of  the

 trevious  year  relevant  to  the  assessment  year;  or

 (b)  the  total  income  of  such  depositor  of  the  previous  year  relevant  to
 the  assessment  year  (the  total  income  for  this  purpose  being  com-
 puted  without  making  any  allowance  under  section  280  (O)  does.
 not  exceed  twenty-five  thousarid  rupees.
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 (2)  The  further  amount  of  income-tax  referred  to  in  sub-section  (1)  shall

 पा

 (i)  in  a  case  where  the  depositor  does  not  make  any  annuity  deposit,  a

 sum  equal  to  fifty  per  cent  of  the  amount.by  which  the  amount  of

 annuity  deposit  required  to  be  made  in  respect  of  that  assessment

 year  exceeds  the  difference  between—

 (a)  the.tax  payable by  him  on  his  total  income,  and

 (b)  the  tax  that  would  have  heen  payable  had  his  total  income  been
 reduced  by  the  amount  of  annuity  deposit  required  to  be  made;

 (ii)  in  a  case  where  the  amount  of  annuity  deposit  made  by  him  falls

 short  of  the  annuity  deposit  required  to  be  made,  a  sum  equal  to  fifty

 per  cent  ofthe  amount  by  which  the  amount  of  the  deficiency  exceeds
 the  difference  between—

 (a)  the  tax  payable  by  him  on  his  total  income,  and

 (b)  the  tax  that  would  have  been  payable  had  his  total  income  been

 reduced  by  the  amount  ofthe  deficienncy.

 Explanation.—In  this  section,  the  expression  deposit  required
 to  be  made”’  shall  mean—

 (i)  the  amount  ofannuity  deposit  calculated  on  the  adjusted  total
 income  of  the  depositor  at  the  rate  or  rates  specified  in  the

 Finance  Act  of  the  relevant  year,  or

 (ii)  the  amount  by  which  the  total  income  of  the  depositor  for  the

 relevant  assessment  year  (such  total  income  being  computed
 without  making  any  allowance  under  section  2800)  exceeds

 twenty-five  thousand  rupees,

 whichever  is

 Consequential  or  minor  amendments  relating  to  annuity  deposits  in  the  income-tax  Act.

 32.  The  amendments  directed  in  the  Third  Schedule  shall  be  made  in  the

 Income-tax  Act.]

 श्री  नारायण  खांडेकर  में  वार्षिकी जमा  की  परिवर्तित  योजना  का  स्वागत  करता  हूं  ।  आय-कर

 अधिनियम की  धारा  280 व  में  आयुसीमा  70.0  से  कम  कर  के  60  वर्ष की  जानी  चाहिये  ।  इसी

 प्रकार  विकल्प  की  सीमा  25,000  की  बजाय  50,000  होनी  चाहिये ।  पूरी  योजना  आकर्षित

 बनाई  जानी  चाहिये  ।  इस  मामले  के  व्यावहारिक  पहलू  पर
 विचार  जाना  चाहिये  ।

 श्री  दलविन्द्र  चौधरी
 :
 में  ag  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 सभापति  महोदय  :  प्रशन यह  हे  :

 98.  पृष्ठ  1  से  38  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखिये

 धारा  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा  जाना
 31.  आय  कर  अधिनियम घारा  280  य के  स्थान  पर  निम्नलिखित  धारा  रखी  जायेगी

 जो  1  1967  से  प्रभावी  अर्थात
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 जब  कोई  जमाकर्ता  1  1967  से  आरम्भ  होने  वाले कर  निर्धारण

 वह  अथवा  बाद  के  किसी  कर  निर्धारण  वर्ष के  सम्बन्ध  में  कोई  वार्षिकी  जमा

 ऐसे  कर  निर्धारण  वर्ष  से  तुरन्त  पूर्व  के  वित्तीय  ः  अथवा  एसी  अग्रेतर  अवधि  के

 जिसकी  अनुमति  आय-कर  अधिकारी  द्वारा  धारा  280  को  उपधारा

 (2)  के  खण्ड  के  प्रस्तुत  के  अंतगर्त  की  war  नहीं  करता  अथवा

 वित्तीय  ag  या  उपरोक्त  अप्रैल  अवधि  के  दौरान  उस  द्वारा  जमा  कराई  गई

 वार्षिकी  जमा  की  राशि  अपेक्षित  वानिकी  जमा  से  कस  होती  घारा

 में  इस  कमी  को
 उल्लिखित  किया  गया  तो  उसे  उस  कर

 निर्धारण  ag  के  लिये  ga  द्वारा  देय  कर  निर्धारण  ay  के  अतिरिक्त  उपधारा

 (2)  में  बताये  गये  तरीके  से  गणना  की  गई  आय-कर  की  अग्रेतर  राशि  देनी

 होगी  :

 परन्तु  इस  धारा  में  अर्न्ताविष्ट  कोई  feat  एसे  मामले  पर  लागू  नहीं  होगी  जिसमें  :--

 रसे  जमाकर्ता  की  आयु  कर  वर्षों  से  संगत  पिछले  वर्ष  के  अन्तिम

 दिन  को  75  वर्ष  से  अधिक  अथवा

 एसे  जमाकर्ता  की  कर  निर्धारण  ad  से  संगत  पिछले  वर्ष  की  कुल  आय

 प्रयोजन  के  लिये  कुल  आय  की  गणना  धारा  280  ण  के  अन्तर्गत  कोई  छूट  दिये

 बिता  पच्चीस  हजार  रुपये  से  अधिक  wali

 (2)  उप-खण्ड  (1)  में  उल्लिखित  आय-कर  अग्रेतर

 ऐसे  म्गम्ग्ले  में  जिसमें  जम्प कर्ता  कोई  वार्षिकी  जमा  नहीं  उस  राशि  का

 पच्चास  प्रतिशत  होगी  जिससे  उस  फर  निर्धारण  ay  के  सम्बन्ध  में

 वार्षिकी  जमा  की  रानी

 उस  द्वारा  अपनी  कुल  जमा  पर  देय  तथा

 यदि  उसकी  कुल  आय  अपेक्षित  वार्षिकी  जमा  की  रानी  से  घटाई  जाती

 तो  जो  कर  देय  होता  ;

 के  बीचਂ  अन्तर  से  अधिक  हो  ;

 ऐसे  मामले  जिस  में  जमा  कराई  गई  वार्षिक  जमा  की  राशि  अपेक्षित

 वार्षिकी  जमा  की  रांझी  से  कम  उस  राशि  पा  पच्चीस  प्रतिशत  जिससे

 न्यूनता  की  राशि  --

 उस  द्वारा  अपनी  कुल  आय  पर  देय  तथा

 यदि  उस  की  कुल  आय  न्यूनता
 की  राशि  से  घटाई  जाती

 तो
 जो

 कर  देय
 के  बीच  अन्तर  से  अधिक  ar

 emery  :  इस  अध्याय  वार्षिकी  जमाਂ  पद  का  अथ

 संगत  वर्ष के  वित्त  अधिनियम
 में

 उल्लिखित  दर  अथवा  दरों  पर  जमा

 कर्ता  की  संगीत  कुल  आय  पर  निर्धारित  वार्षिकी  जम्प  की  अथवा

 वह  राशि  जिस  से  संगत  acfagitzre  वर्ष
 के

 लिये  जमाकर्ता  की  कुल  आय

 कुल  आय की  घारा  के  अंतगर्त कोई  छूट  दिये  बिना  गंगा

 को  जायेंगी  )  पंचायत  salt  रुपये  से  अधिक  हो

 जो
 भी

 कम  होगा

 आय-कर  अधिनियम में  विधिक  जमा  सम्बन्धी  आनुषंगिक  अथवा  मामुली  संशोधन

 32.  तृतीय  अनुसूची में  दिय  गये  eee  आय-कर  अधिनियम
 में  किये  जायेंगे  पी
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 5  1966
 वित्त

 1966

 Substitution  of  new  JOCLIOTE  कि
 certian

 JEP  पढ for  section  280X

 [98.  Page  18,  for  lines  1  to  38  substitute—

 31.  For  section  280X  of  the  Income-tax  Act  the  following  section  shall  be

 substituted  with  effect  from  the  Ist  day  of  April,  1967,  namely

 Liability  to  pay  additional  income-tax  in  certain  cases

 **280X.(1)  Where  in  relation  to  the  assessment  year  commencing  on
 the  Ist  day  of  April,  1967  or  any  subsequent  assessment  year,  a

 depositor  does  not  make  any  annuity  deposit  during  the  financial  year

 immediately  preceding  such  assessment  year  or  such  further  period
 as  may  be  allowed  by  the  Income-tax  Officer  under  the  proviso  to

 clause  (ii)  of  sub-section  (2)  of  section  280C,  or  the  amount

 annuity  deposit  made  by  him  during  the  financial  year  or  further

 period  aforesaid  falls  short  of  the  annuity  deposit  required  to  be  made

 (which  short-fall  is  hereafter,  in  tnis  section,  referred  to  as  deficiency)  ,
 he  shall,  in  addition  to  the  income-tax  payable  by  him  for  that
 assessment  year,  be  liable  to  a  further  amount  of  income-tax  calcu-
 lated  in  the  manner  specified  in  sub-section  (2):

 Provided  that  nothing  contained  in  this  section  shall  apply  in  a  case
 where—

 (a)  such  depositor  is  more  than  seventy  years  of  age  on  the  last  day  of
 the  drevious  year  relevant  to  the  assessment  year;  or

 (b)  the  total  income  of  such  depositor  of  the  previous  year  relevant  to
 the  assessment  year  (the  total  income  for  this  purpose  being  com-

 puted  without  making  any  allowance  under  section  280  (0)
 does  not  exceed  twentyfive  thousand  rupees.

 (2)  The  further  amount  of  income-tax  referred  toin  sub-section  (1)  shall

 (i)  in  a  case  where  the  depositor  does  not  make  any  annuity  deposit,  a
 sum  equal  to  fifty  per  cent  of  the  amount  by  which  the  amount  of

 annuity  deposit  required  to  be  made  in  respect  of  that  assessment
 year  exceeds  the  difference  between—

 (a)  the  tax  payable  by  him  on  his  total  income,  and

 (b)  the  tax  that  would  have  been  pavablehad  his  total  income  been
 reduced  by  the  amount  of  annuity  deposit  required  to  be  made:

 (ti)  in  a  case  where  the  amount  of  annuity  deposit  made  by  him  falls
 short  ofthe  annuity  deposit  required  to  be  made,  asum  equal  to  fifty
 per  cent.  of  the  amount  by  which  the  amount  of  the  deficiency  ex-
 ceeds  the  difference  between—

 (a)  the  tax  payable  by  him  on  his  total  income,  and

 (0)  the  tax  that  would  have  been  payable  had  his  total  income  been  re-
 duced  by  the  amount  of  the  deficiency.
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 Explanation.—In  this  section,  the  expression  deposit  required
 to  be  made’’  shall  mean—

 (i)  the  amount  of  annuity  deposit  calculated  on  the  adjusted  total

 income  of  the  depositor  at  tne  rate  or  rates  specified  in  the

 Finance  Act  of  the  relevant  year,  or

 (ii)  the  amount  by  which  the  total  income  of  the  depositor  for  the

 relevant  assessment  year  (such  total  income  being  computed
 without  making  any  allowance  under  section  280  (O)  exceeds

 twenty-five  thousand  rupees,

 whichever  is

 Consequential  or  minor  amendments  relating  to  annuity  deposits  in  the  Income-tax  Act.

 32.  The  admendments  directed  in  the  Third  Schedule  shall  be  made  in  the

 Income-tax  Act.]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुवा  ।  [The
 motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  wat  यह  है  :

 खंड  31  तथा  32,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥/7  10८  motion  was  adopted.

 खण्ड  31  तथा  32,  संशोधित  रुप  विधेयक  में  जोड़  गये  ।  [Clauses
 31  and  32,

 as  amended  were  added  to  the  biil

 खण्ड  33  से  36  विधेयक  में  ate  दिये  गये  |  [Clauses
 33  to  36  were  added  to  the  bill.

 खंड  अनुसूची  का
 संशोधक

 Clause  of  Fifth  Schedule)

 ott  नारायण  दांडेकर  :  में  संशोधन  संख्या  70  प्रस्तुत  करता हूं
 ।  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  5  वीं

 अनुसूची  में  पांच  और  मद्दे  जोड़ना  है  ।  मं  28  वीं  मद  कोयला  तथा  लिग्नाइट  जोड़ना  चाहता हूं
 ।

 श्री
 दाचीन्द्र  चौधरी  और  लिग्नाइट  fa  संख्या  (2)  1965  की  धारा  18

 में  शामिल  है  ।

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  औद्योगिक  ta  कटिंग  और  वेल्डिंग  आदि  उद्योगों  को  भी

 सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।  इंजीनियरिंग  उद्योगों  के  लिये  इन  का  बहुत  महत्व  है  ।  आशा

 हैकि  वित्त  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इनको  सुची  में  शामिल  किया  जाना  आवश्यक  है  |

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी :  यदि  इन  सब  को  सूची  में  शामिल  कर  लिए  जाये तो  वह  एक  सामान्य  सूची

 ही  बन  जायगी  ।  सुची  प्राथमिकता के  आधार  पर  तेयार की  गई  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  म  संशोधन  संख्या  70  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  प्रस्वीकृत  हुआ  ॥  The  amendment

 was  put  and  nepatived.



 15  1888  वित्त  1966

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  fa

 37  विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  [८21 |  The  motion  was  adopted

 खण्ड  37  विधेयक  में  जोड़  गया  i/Clause
 37  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  (1953  क  अधिनियम  34  का  संशोधन )

 Clause  of  Act  34  of  1953)

 at  मि०  रु०  मसानी  :  मं  संशोधन  संख्या  72  से  76  तक  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 पिछले  ag
 एक  कानून  बनाया  गया  था  जिस  के  अंतगर्त  ag  व्यवस्था  थी  कि  यदि

 कोई  व्यक्ति  उपहार
 देने  के  एक  वर्ष  के  भीतर  भीतर  मर  जाता है  तो  उपहार  पर  सम्पदा  शुल्क  लिया  जायेगा  ।  इससे  पूरव

 यह  अवधि  दो  वर्ष  की  थी  |
 स्वयं

 सरका
 रने  ही  यह

 मह हाउस  किया  था
 कि  एक

 वर्ष
 का

 समय
 at  है  पर्त

 पता  नहीं  सरकार  अब  फिर  क्यों  इस  अवधि  को  बनाकर  दो  वच  करना  चाहती
 है  ।  मेरे  विचार  में

 एक  वर्ष  की  अवधि  पर्याप्त  है  और  में  दो  ag  की  अवधि  का  विरोध  करता  हुं  ।

 अभी  दो  वर्ष  पूर्व  ही  सरकार  ने  सम्पदा  शुल्क  की  दरों  में  वृद्धि  की  थी  ।  अब  पुन  सरकार  इन

 दरों  को  बढाना  चाहती है  ।  यह  एक  प्र  कार
 at  ae  है  ।  रुस  जेसे  समाजवादी  देश  में  भी  उपज

 कर  अथवा  सम्पदा  शुल्क  नहीं  है  ।  जिसलिये में मेने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किये  है  |

 Sto  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी
 :  ऐसा

 प्रतीत  होता है
 कि  धारा  38  में  पहले  भी  संशोधन

 किया  गया  था  और  अवधि  को  कम  करके  एक  ay  कर  दिया  गया  a  |  इसलिये  इससे  अब  संशोधन

 करना  उचित  नहीं  है  ।

 मुद्रा  की  घटी  हुई  दर  को  देखते
 हुए  एक  लाख  रुपये  की  सम्पत्ति  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिये

 ।  इस  सुझाव  पर  वित्त  मंत्री  को  ध्यान पृ वंक  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  दलविन्द्र  चौधरी :  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  टि विचार  में  एक

 ag  की  अवधि  बहुत  ही  कम  है  |  यदि  इस  अवधि  को  बढ़ाकर  दो  वर्ष  किया  जाता  है  तभी  कुछ  संपदा

 शुल्क  एकत्र  feat  जा  सकता  है  ।  एक  बात  यह  है  कि  संपदा  शुल्क  द्वारा  एकत्र  किये  गये  धन  का  कुछ
 भाग  ही  केन्द्र  को  मिलता  है  ।

 सभापति  महोदय  :
 म  संशोधन  संख्या  72  से  76  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  72  से  76.0  मतदान  के  लिये  रखे  अस्वीकृत हुए  ।/
 The

 amendments  No.  72  to  76  were  put  and  negatived.,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  गह  हैं  कि

 खण्ड  38  विधेयक  का  जंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  t/The  motion  was  adopted

 खण्ड  38  विधेयक  में  जोड़ा  गया  t/Clause  38  was  added  to  Bill

 खण्ड  39  से  42  जिनेवा सें
 जोड़  दिये  गये  1/Clauses  39  to  42  were  added  to  Bill
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 Vaisakha  15,
 IEE

 (Saka) Finance

 Bill,

 1966
 a  re  rep

 खण्ड  के  अधिनियम  7  का  संशोधन )

 Clause  of  Act  7  of  1964)

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  में  संशोधन  संख्या  27  तथा  77  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 यदि  खंड  43  के  उप-खण्ड  को  अधिनियमित  कर  दिया  जाता  है  तो  इसका  असाधारण  परिणाम

 यह  होगा  कि  कम्पनियों  द्वारा  दिया  गया  अतिरिक्त  arian  कर  उस  कर  योग्य  आय  में  से  घटाया  नहीं

 जायेगा  जो  आय  कम्पनी  अतिरिक्त  कर  के  लिये  निर्धारित  की  जायेगी  ।  यह  एक  अजीब  प्रस्ताव  हैं

 जिस  में  कम्पनियों  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  कर  पर  भी  कर  दें  ।  उप-खंड  संशोधन
 ५

 दिया  राय  | करके  उसमें  यह  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  कि  का  हटा

 संशोधन  77  का सम्बन्ध खंड  43 के
 उप-खंड

 से  हैं
 ।

 में  चाहता हूं  कि
 खंड  43  के

 54  खंड

 से  सदा  ऐसा  समझा  जायेगाਂ  दादों  को  हटा  दिया  जाये  |

 श्री  water  चौधरी  :  कम्पनियों  के  लाभांश  कर  में  इसलिये  कमी  की  गई  है  जिसे  वे  अधिक  से  अधिक

 लाभ  दिखा  सके  तथा  अपने  व्यापार  को  बढ़ा  सके  ।  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 सभापति  महोदय  :  में  संशोधन  संध्या  27  तथा  77  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  |

 संशोधन  मतदान  के  लिपे  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  The  amendments  were  put  and  negatived

 सभापति  महोदय
 :  wat  यह  है  कि

 6.0
 खण्ड  43  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  7८  motion  was  adopted.

 खण्ड  43  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |  /Clause
 43  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  44--  सीमा-शुष्क )

 Clause  Duties  of  Customs)

 श्री  मां  रु०  मसानी  :  खंड  44  का  उद्देश्य  एक  और  वर्ष  के  लिये  वे  विशेष  सीमा  शुल्क  जारी  रखना

 है  जो  कुछ  समय  पहले  लागू  किये  गये  थे  ।  हम  न  केवल  अतिरिक्त  कर  लगाये  जाने  के  विरुद्ध  हें  बल्कि

 इसमें  करों  का  जो  स्तर  है  हम  उसके  भी  विरुद्ध  लोगों  को  कुछ  राहत  देने  तथा  देश  की  आधिक

 शक्ति  ga:  स्थापित  करने  के  लिये  भी  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  दोनों  प्रकार  के  करों  को  कम  किया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  dtr  चौधरी  :  खंड  44  45  को  प्रस्तुत  करते  समय  म  यही  कहूंगा  कि  उनको  जारी
 | रखा  जाना  चाहिये  और  फि  इनको  eats  नापने  रने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  aly  मसानी

 ने  जो  सुझाव  दिया  है  उसको  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं  कि

 44  विधेयक  का  अंग  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  [The
 motion  was  adopted.

 खंड  44  विधेयक  में  जोड़  गया  t/Clause
 44  was-added  to  the  Bill.
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 वित्त
 1966

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 45  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  में  इस  का  विरोध  करता  हूं  कि  क्योंकि  नियामक  शुल्कों  की  पद्धति  17

 फरवरी  1965  के  तथाकथित  छोट  आयव्ययक  द्वारा  पिछले  as  लागू  की  गई  थी  ।  ये  शुल्क  एक  झूठी
 दलील  के  आधार  पर  लगाये  गये  थे  और  खंड  45  में  इस  दलील  की  पुनरावृत्ति  की  गई  है  ।  आयात

 की  मनाही  के  लिये  विभिन्न  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  सरकार  के  पास  व्यापक  शक्तियां  इस  प्रस्थापना

 के  पक्ष  कि  नियामक  सीमा-शुल्क  आवश्यक  वित्त  मंत्री  द्वारा  जो  प्रस्ताव  किया  गया  हैं  उसके  कोई

 उचित  कारण  नहीं  हें  ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  खण्ड  45  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  व्यापक  शक्तियों

 की  मांग  की  जाती  है  ।  इसलिये  एक  मूलभूत  मामला  उत्पन्न  हो  गया हैं
 ।  वित्तीय

 का
 इसे

 प्रकार  प्रत्यायोजन  संसदीय  संस्थाओं  के  स्वीकृत  सिद्धान्तों  के  अनुसार  नहीं  है  ।  रू रकार  के  पास  आयात

 कम  करने  के  लिये  बहुत  व्यापक  शक्तियां  गत  बजट  के  दौरान  यह  भी  कहा  गया  था  कि  इस  सब

 का  उद्देश्य  अतिरिक्त  धन  एकत्र  करना भी  है  ।  परन्तु  धन  एकत्र  करने  का  यहं  ढंग  बहुत  आपत्ति  जनक

 ||

 श्री  water  चौधरी  :  खंड  45  में  शक्ति  ग्रहण  करने  का  वास्तविक  कारण  आयात  स्थानापन्न  वस्तुओं
 को  प्रोत्साहन  देना  है  ।  जब  स्थानापन्न  पूर्ण  हो  जायेगा  तब  नियामक  शुल्कों  की  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।

 परन्तु  जब  तक  ऐसा  नही  हो  जाता  तब  तक  कुछ  विशेष  वस्तुओं  पर  कुछ  विशेष  मामलों  में  कुछ  शुल्क

 लगाना ही  पड़ेगा  |  नियाम हू  शुल्क  का  एक  लाभ  यह  है  कि  आवश्यकता  न  रहने  पर  इसको  हटाया  जा

 सकता हैं  ।

 सरकार  यह  शक्ति  किसी  कार्यपालिका  आदेश  या  कार्यवाही  द्वारा  नहीं  ले  रही  है  ।  इस  शक्ती

 के  लिये  सरकार  संसद  के  समक्ष  आई  हैं  ।  इसलिये  sto  सिंघवी  द्वारा  की  गई  आपत्ति  मेरी  समझ

 में  नहीं  आ  सकी  है  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  में  आयात  का  am  किया  जाना  आवश्यक  है  इसी  लिये  ये

 नियामक  शुल्क  लगाये  गये  उवरंक  तथा  खाद्य  जैसी  अत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  यह  शुल्क  नहीं

 लगाया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  wa  यह  है  कि

 46  विधेयक  का  अंग  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  1/
 The  motion  was  adopted,

 खंड  46  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  /Clause
 46  was  added  to  the  Bill.

 खंड  47

 Clause  47

 श्री  ही०  ना०  मुखर्जी  )  :  म  संशोधन  संख्या  28  प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  सुब्बारायन  :  म॑  संशोधन  संख्या  111  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in.  the  Chair [  ]

 at  सी०  रु०  मसानी  :  खंड  47  दरा  डीजल  रेयन  तथा  कृत्रिम

 गत्तों  आदि  जेसी  वस्तुओं  पर  अधिक  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  है  ।  इस  शुल्क  से  उन

 लोगों  पर  सीधा  बोझ  पड़ेगा  जोकि  इसे  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  ग्रे  बोड़  पर  शुल्क  के  परिणामस्वरुप

 TATA  महाराष्ट्र  में  लघु  उद्योग  के  कई  कारखानों  के  बन्द  हो  जाने  का  खतरा  है  ।  यदि  शीघ्र

 7947



 माशा
 Bill,  1966  May  5,  1966

 का

 मी०  रु०

 ही  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  न  की  गई  तो  बहुत  से  कारखाने  बन्द  हो  जायेंगे  और  बहुत  से  लोग

 बेरोजगार  हो  जायेंगे  इस  प्रकार  के  कानून  से  आ्थिव  प्रगति  में  बाध्य  पड़ेगी  तथा  अबतक  हमने  जो  आर्थिक

 प्रगति  की  है  वह  नष्ट  हो  जायेंगी  ।  इसलिये  इस  खंड  को  अस्वीकार  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  ही०  alo  मुकर्जी  :  जहां  तक॑  कर  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  है  मुझे  आदा  नहीं  है  कि  सरकार
 अधिक

 परिवहन  करेगी  ।  इससे  धोने  के  और  साफ  करने  के  पाउडर  तथा  सामग्री  बनाने  वाले  उन  छोटे-छोटे

 कारखानों  को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  क्रिया  जाना  जिन  छोटे  एककों  में  से  अधिक  कर्मचारी

 नही  है  उनपर  उत्पादन-शुल्क  नही  लगाया  जाना  चाहिये  ।  ऐसे  ऐसे  छोटे  छोटे  एकक  हद दा  के  लगभग

 सभी  भागों  में  हें  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  खंड  47  के  अंतगर्त  बहुतसी  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  उत्पादनਂ

 शुल्क  में  वुद्धि  की  जा  रही  है  और  इस  से  जन  साधारण  की  कठिनाइयों  में  वृद्धि  होगी  ।  मूल्यों  में  पहले

 ही  बहुत  वृद्धि  हो  चूकी  है  इससे  और  अधिक  वुद्धि  होगी  ।  इसके  विरुद्ध  समूचे  में  पहले  ही  आन्दोलन

 चल  रहा है
 ।

 वित्त  मंत्री  से  मे  रा  निवेदन  है  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करें  तथा
 देखें  कि  क्या वर्तमान  परिस्थितियों  में  नये  वर  लगाये  जाना  उचित  है  ।

 श्री  सुब्बारायन  :  मदुरै में  टर्की  रेड  मामला  एक  कुटीर  उद्योग है
 ।  इस  उद्योग

 में  काम
 करने  वाले  लगभग  सभी  एक  परिवार  के  लोग  ही  होते  इस  उद्योग  के  सामने  पहले  ही  बहुत  सी

 कठिनाइयां  है  ।  यदि  यह  शुल्क
 न  गया  अथवा  इस  उद्योग  को  मुक्त

 न  किया  गया  तो  इस

 उद्योग  के  लिये  बहुत  सी  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायेगीं  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  उद्योग  को

 उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  जाये  ।

 यदि  आप  इस  तेल  पर  इतना  कर  लगाते  रहे  तो  कारोबार  इसे  सहन  नहीं  कर  सकेगा  |  फिर  तो

 केवल  20  सेਂ  25  व्यक्ति  इस  कार्य  को  करने  वाले  रह  STAT  |  अब  तक  तो  इसमें  काफी  व्यक्ति

 कायें  कर  रहे  इस  लिये  लोगों  के  रोजगार  को  ध्यान  में  ही  रखते  में  प्रार्थना  करता  हं  कि  इसे

 कर  से  मुक्त  रखा  जाये  ॥

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी
 :  यदि  खंड  47  को  अपना  लिया  गया  तो  करों  के  कारण  वह

 लोग  बड़ी  कठिनाई  में  होगें  जो  स्वयं  अपना  काय  कर  रहे  हें  ।  छोटा  व्यक्ति  तो  इस  से  समाप्त  हो

 जायेगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  इस  ओर  ध्यान  देंगे  |

 श्री  मल्ला इछा मी  :  इस  खंड  के  कारण  टर्की  लाल  तेल  के  उत्पादकों  को  बड़ा  घाटा

 होगा  ।  इस  काय  को  अधिक  तर  निर्धन  लोग  करते  हें  और  यह  उद्योग  पहले  ही  समाप्ति  पर  है  ।  इस

 लिये  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  कर  से  मुक्त  किया  जावे  |

 वित्त
 मंत्री

 arden  :  मेरे  मित्रों
 ने  कहा  है

 कि  मेंने  के  बारे  में  जो  प्रतिनिधि

 मंडल  आये  थे  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  ।  परन्तु  मुझे  याद
 है

 कि  में  ने  कुछ  किया  है  ।  वेसे  इसे

 वास्तव  में  कहते  हैं  ।  उन  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  बाद  कर  की  हद  एक-तिहाई

 ea  कर  दी  है  अर्थात  42  से  पैसे घटा  कर  28  पैसे  कर  दी  है
 ।  यह  कार्यवाही  अप्रैल

 के
 प्रारंभ

 में

 की  थी  |

 जहाँ  तक  सफाई  के  सामान  का  सम्बन्ध
 है  इसके  बारे  में  भी  मेंने  निर्णय  कर  लिया  है  कि  यदि  इस

 ala  को  8  व्यक्ति  तक  करते  है  और  अपने  हाथ  से  काय  करते  उन  पर  कोई  कर  नहीं  लगेगा  ।

 तुर्की  लाल  तेलਂ  के  बारे  में  भी  मने  निर्णय  दे  दिया  है  कि  उस  पर  भी  कोइ  कर  नहीं  लगाया
 जायेगा  |



 15  1888  faa  1966:
 हिलना

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  म॑  संशोधन  संख्या  28  और  111  Aa  दान  के  लिये  रखता हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।  Amendments  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदत्त  यह  है  :

 कि  खंड  47  विधेयक  का  अंग

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  The  Lok  Sabha IG  TO  divided.  वक्ष  में  102  विपक्ष  में  22

 Ayes  102,  Noes  23.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।/  The
 motion  was  adopted.

 खंड  47  विधेयक  a  जोड  दिया  गया  |  [Clause
 47  was  added  to  the  Biii.

 खंड  48  से  52  तक  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  1/Clauses  48  to  52  were  added

 to  the  Bill,

 खंड
 के  विधेयक  52

 Clause  of  Act  52  of  1963)

 संशोधन  fea  गये  |  [Amendments
 made.

 पृष्ठ  31  पंक्ति  1  से  तक  के  स्थान  पर  यह  रखा

 53.  भारतीय  एकक  न्यास  1963  धारा  32

 उप-धारा
 (1)

 खंड  तथा  स्पष्टीकरण  के  स्थान  निम्नलिखित  रखा
 अर्थात  “1  (99)'

 53.  In  section  32  of  the  Unit  Trust  of  India  Act,  1963

 (a)  In  subssection  (1)  for  clause  (9)  and  the  (Exp  lanation  the  following
 clause  and  Explanation  should  be  substituted  namely  :  *<(99)**

 पीठ  31,  पंक्ति  12  के  बाद  यह  रखा  जाये

 उप-धारा  (2)  में  खंड  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  अर्थात  :

 (7)  जब  कोई  एकक  धारी  जो  कि  अकेला
 है

 तथा  भारत  में  निवास  नहीं  करता  उसको  frat
 वित्तीय  ग  में

 एककों
 से  जो  आय  हुई  है  ee  के  क  क  क  क  क  के

 (i)  एक  हजार  रुपये  अधिक  नहीं  होता  जो  आय  उसे  भीगी  उस  में  से  cara
 ओर  नहीं  काटा  जायगा  ;

 (ii):  एक  हजार  रुपये  से  अधिक  होता  न्यास  सारी  आय  जो  उं  से  मिलेंगी उस  पर  15
 प्रतिशत  के  हिसाब  से  आय  कर  काटेगा

 [=  oder

 100
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 in  sub-section  (2),  for  clause  (c),  the  following  clause  shall  be  substituted,

 namely:

 when  in  the  case  ofa  unit  holder,  being  an  individual  who  is  not  re-

 sident  in  India,  the  income  in  respect  of  units  receivable  by  him  from
 the  trust  during  the  financial  year

 (i)  does  not  exceed  one  thousand  rupee,  no  deduction  of  Income-Tax

 shall  be  made  py  the  Trust  from  the  income  distriouted  to  him;

 (i1)  exceeds  one  thousand  rupees,  deduction  ofincome-tax  shall  be  made

 by  the  Trust  from  the  whole  ofthe  income  distributed  to  him  at  the  rate

 of  fifteen  per  cent  of  such

 [Shri  Sachindra  Chaudhari]

 अध्यक्ष  महोदय
 :  wet यह  है  :  [100]

 खण्ड  53,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बनेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।  /
 The  motion  was  adopted,

 खण्ड  53,  संशोधित  रुप  मं  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥  Clause  53,  as

 amended,  was  added  to  the  Bill.

 प्रथम  अनुसूची

 The  First  Schedule

 भ्
 श्री  aria  चौधरी  :  स॑  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 36,  “6,500  रुपयਂ  के  स्थान  पर
 &¢

 पृष्ठ  32,  पंक्ति  7,000  रुपयਂ  रखे  जायें  )

 पृष्ठ  33,  पंक्ति  5,  “3500  रुपयेਂ  के  स्थान  पर  ** 000  रुपयेਂ  रखे  जायें  ।

 पृष्ठ  35,  पंक्ति  34,  “3500  रुपयेਂ  के  स्थान  पर  “41000  रुपयेਂ  रखे  जायें  ।

 पृष्ठ  35,  पंक्ति  37,  “3500  रुपयेਂ  के  स्थान  पर  “4000  रुपयेਂ  रखे  जायें  |

 पृष्ठ  38,  पंक्ति  14,  sfaaa)  65  per  centਂ  के  स्थान  पर  (60  “60

 per  centਂ  रखा  जाये  |

 श्री  नारायण  दांडेकर  :
 में  अपने  संशोधन  संख्या  30,  31,  32,  38,  39,  40,  41,  42,

 43,  44,  45,  48,  49,  50,  84,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57.0  और  58  प्रस्तुत  करता  FI

 at  सी०  रु०  मसानी  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  83  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  ate  (atxaz ). )
 में  अपना  संशोधन  संख्या  33  प्रस्तुत  हूं  ।

 श्री  हिम्मत  fager  में  अपना  संशोधन  संख्या  29  प्रस्तुत  करता हूं  ।
 a

 85 श्री  प्र०  do  बरुआ  :  म॑  अपने  संशोधन  संख्या  46,  47,  81,  82  और

 प्रस्तुत  करता  हूं

 श्री  नारायण  देकर  (aisr)
 :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  केद्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  प्रतिभा  तियों

 तथा  ट्रस्ट  आफ  इंडियाਂ  के  यूनिटों  से  होने  वाली  अनर्जित  आय  पर  पहले ही
 जो  छूट  दी  गई  है

 कह  छूट  लाभांश  से  होने  वाली  अर्जित  आय  पर  भी  दी  जानी  चाहिये  ।
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 रहां मुझे  अचम्भा  है  कि
 परिवारों

 तथा  कारखानों  पर  विशेष  अधिभार  डाला ज़

 है  ।  छम  इसका  इसी  प्रकार  विरोध  कर  रहे  हे  जैसे  प्रत्यक्ष  करों  के  लगाने  पर  क्या  था  ।

 छोटे  समवायों  से  सम्बन्धित  प्रणाली  को  खंड  प्रणाली  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये

 और  छोटे  दरो ंके  खंड  बनाये  जाने  चाहिये  ।  25,000  रुपये  की  बजाय  100,000  रुपय  का  खंड  होना

 चाहिये  |

 अतिरिक्त  लाभांश  कर  ला भांग  के  साम्य  पूँजी  के
 10  प्रतिशत  से

 अधिक  होने  पर  नहीं  बल्कि

 लाभांश  कुल  प्रदत्त
 स्वतन्त्र

 रक्षित  राशि  और  देयर  प्रीमियम  खे  सहित  पूजी  रिज  के  10

 प्रतिशत  से  अधिक  होने  पर  देय  होना  चाहिये  ।  अतिरिकत  लाभांश  कर  के  सिद्धांत  का  स्वतन्त्र  आधार

 होना  चाहिये  और  उस  आधार  का  सम्बध  भारी  पूंजी  से  gar  चाहिय ेन  कि  केवल  प्रदत्त  साम्य  पूंजी
 में  ।

 इस  देश  के  हित  के  भारत  सरकार  का
 अनुमोदन

 प्राप्त  होने  के  बाद  स्वामित्व  करारों  तथा

 तकनी को  astral  शुल्क  करारों  को  बहुत  महत्वपूर्ण  माना  जाना  चाहिये  ।  उन
 पर

 कर  की  भिन्न  और

 कम  कर  लागू  होना  चाहिये  ।  करों  की  कम  दर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखे  छना  लागू  होनी

 चाहिये  की  क्या  स्वामित्व  के  सम्बन्ध  में  करार  31  art  1961  से  पहल  और  तकनीकी

 सहायता  शुल्क  के  29  फरवरी  1964  से  पहले  के
 a.  ।  य६  विभेद  समाप्त  कर  दिये  जानें  चाहिये  |

 विदेशी  कम्पनियों  पर  कर  के  बारे में  राष्ट  के  लोहा  की  गई  सीमा  होनी  हमें  भारतीय

 कम्पनियों  की  तल्म्ता झ  में
 विदेशी

 कम्पनियों  पर  ही  हमेशा  कर  की  दर  नहीं  बढ़ाते  रहना  चाहिये  ।  कुछ
 अधिक  दर  तो  उचित  हूँ  परन्तु  जब  प्रस्तावित  दर  70  प्रतिघात  तो  az  बहुत  अधिक है  ।

 विभिन्न  आय  पर  उद्गम  पर  लिये  जाने  वालें  कर  में  सभी  स्तरों  कमी  होनी  चाहिये  ।

 श्री  मी ०  रु०  मसानी  )  :  मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  जोवन  बीमा  निगम  पर  लगाये  गये

 कर  से  म  चाहता  हुं  कि  ae  कर  अधिक  किया  जाय  ।  य६  दर  वहा  ही  होनी  चाहिये  जहां  अब
 हैं  अथवा  47.  5

 प्रतिवाद  होनी  चाहिये  ।  जीवन  बीमा  निगम  पर  लगने  वाला  कर  बीम  कर।ने  वले

 छोटे  लोगों  पर
 पड़ेगा

 और  इस  प्रकार  बीमा  कराने  वालों  को  मिलने  वाला  लाभ  कम
 होगा

 ।  दूसरे  इस

 प्रकार  निगम  के  लिये  रिज  बनाना  और  किस्त  की  दर  कम
 करना

 qty  हो  जायेगा  ।  जीवन  बिग

 निगम  के  बारेमें  प्रस्तावित  परिवर्तन  करना  बीम  कराने  वालों  के  लिये  हानिकारक  होगा  ।  इस  लिये

 इसे  मरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ताकि  बोला  कराने  वालों  को  हानिकारक  हो  ।

 डा०  लक्ष्मोमत्ल  सिंधवी
 :

 रजिस्टर्ड
 फर्म  दोगुना  कर  लगा

 दिया  गया
 यह  बहुत

 ही  सख्त  बात  है  हमारे  करों  की  व्यवस्था  की  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  मंत्री  महोदय  इसे  क्यों  लागू

 किये  हुये  है  ।

 मुझे  एसा  लगता
 है

 कि
 रजिस्टर

 फर्मों  के  साथ  भेदभाव  बरता  जा  wer  है  ।  हमारी  कर  धान

 में  कई
 कुटिया  हे

 ह  और  मुझे  अदा
 है  कि  वित्त  मंत्री  इस  बात  प  विचार  करेंगे  कि  रजिस्टर  फर्मों

 पर  भेदभाव  दोहरा  कर  न  लगाया  जाय  ।

 श्री
 मुरारका  :  एक  ही  परिवार  की  कम्पनियों  और  सरकारी  कम्पनियों  में  कराधान  की

 मल  दरों  में  भेदभाव  का  कौई  औचित्य  नहीं  है  ।  यदि  यह  भय  हो  कि  एक  ही  परिवार  की  कम्पनियाँ

 अधिकर  बचाएगी  तो  उनसे  सभी  लाभ  आवश्यक  रूप  से  लाभांश  के  रूप  में  वितरित  करने

 को  कहा  जा  सकता  है  और  इस  प्रकार  अंशधारियों  पर  उस  लाभांश  पर  का  लगाया  जा  सकता  है  ।  यदि

 कम्पनी  लाभांश  नहीं  देगीं  तो  उन  पर  दंड-शुल्क  लगाया  जा  सकता  है  ।  धारा  104  कम्पनियों  की  तीन

 श्रेणियाँ  द  और  तीनों  में  करों  की
 द्र

 भिन्न  है  जो  कम  से  कम  50.  6  प्रतिशत  है  और
 अधिक

 से  अधिक

 65  a fase  ही  घारा  के  अंतगर्त  इन  तीनों
 प्रकार

 की  कम्पनियों  के  बारे  में  करों  में  भेदभाव
 का

 कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  यदि  कुल  आय  एक  लाख  रुपये  होती  है  और  उसमें  पांच  भागीदार  होते  हे  तो
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 सहकारी  समिति  को  कर  34,500,  गेर-रजिस्टर  GA  को  47,  फर्म  को  18,000,

 सरकारी  कम्पनी  को  60,000  और  एक  परिवार  की  कम्पनी  को  लगभग  70,000  रुपय  देने  पड़ते

 इस  प्रकार  एक  परिवार  की  कम्पनी  को  सबसे  अधिक  कर  देना  पड़ता है  ।  यह  बात  उचित  नहीं

 है  ।  इस  अन्याय  को  सरकारी संशोधन  द्वारा  केवल  आंशिक  रूप  से  कम  किया  गया  है  |

 अब  समय  आ  गया  है  जब  कि  निगमित  क्षेत्र  में  सरकार  कराधान  पद्धति  की  बारीकी  से  जांच  करे

 करों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  सरकार  की  यही  नीति  है  कि  नयी  कम्पनियां  बनाई  जाय  तो  रहे

 इत  निगमित  कम्पनियों  के  प्रति  बड़ा  कड़ा  रूख  अपना  रही  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  ag  रजिस्टर

 फर्मों  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  कम्पनियों  पर  कर  बढ़ाया  है  ।  रजिस्टर  फर्मों  पर  भी  करें  बढ़ाने

 को  क्यों  उचित  नहीं  समझा  गया  ।  करों  में  बड़ा  अन्तर  इस  बारे  में  अन्तर  को  दूर  किया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  ओझा  :  मेरे  संशोधन  सहकारी  समितियों  पर  कराधान  प्रस्तावों  के  बारे  में

 ह  सहकारी  समितियों  की  आय  पर  करਂ  लगाने  के  विरूद्ध  कई  बार  आवाज  उठाई  गई  है  ।  सहकारी

 समितियों  द्वारा  लाभांश  का  वितरण  भी  सीमित  है  ।  यदि  सभी  सहकारी  समितियों  को  एक  ही

 में  रख  दिया  गया  तो  इससे  वे  बचत  करने  में  निरुत्साहित  होंगी  और  मितव्ययता  भी  नहीं  कर  सकेंगे

 और  प्रशासन  में  कुशलता  भी  नहीं  बढ़  पायगी  ।  इस  प्रश्न  की  अच्छी  तरह  जांच  की  जानी  चाहिये  |

 संविधान  के  अंतगर्त  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  कुछ  प्रत्याभूतियां
 दी  गई  उनको  कुछ  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  लेकिन  इन  कर  नियमों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  वन  श्रमिक  सहकारी  समितियों  और  दूसरी  सहकारी  afefaat  में  कोई

 अन्तर  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसलिये  ये  सहकारी  समितियां  बहुत  at  कठिन  परिस्थितियों  में  काम  कर

 रही  है  ।  उनको  लाभ  कमाने  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  है  ।

 सरकार  को  इन  पहलुओं  पर  विचार  करता  चाहिये  ।  सभी  सहकारी  af=feat  को  एक  ही  स्वीपਂ

 में  न  रखा  जाय  ।  रूपसे  वन  सहकारी  समितियों  की  ओर  घ्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  प्र०  चं०
 बुरा  )  :  मुझ  आशा है  कि  मेरे  संशोधनों  जिनका  seat  कम

 वाले  और  मध्य  आय  वाले  वर्गों  छूट  देता  सभी  ओर से  स्वागत  क्या  जायगा ।
 में  चाहता  हू ंकि  छूट  की  सीमा  40008  बढ़ा कर

 6000  कर
 दी  जाय

 और  अविभक्त  हिन्दू
 परिवार  की  आपकी  छूट  की  सीमा  6000 से  बढ़ाकर  9000  कर  दी  जाय ।  पिछले  कुछ  वर्षो
 में  निर्वाह  व्यय

 में
 काफी  वृद्धि  हुई  हैऔर  रुपय

 का मूल्य  भी  काफी  कम  हों  गया  है  |

 पिछड़े  क्षत्र  और  पति  क्षत्र  इस  कर-परिधि  में  नहीं  आते  हम  इस  क्षत्रों  के  विकास

 पर  करोड़ों  रुपये  खरच  करते  फलस्वरुप  इन  क्षत्रों  में  बहुत से  लोग  धनी  हो  गधे  इन
 धनी  व्यक्तियों  पर  अन्य-कर  लगाया  जाय |

 यह
 बात  समझ

 में  नहीं  आती  कि  कम्पनी  द्वारा  बनाये  रिज  पर  अधिक  लाभांश

 कर
 क्यों  नहीं  लिया  जाता

 ।  रिजर्व  उनकों  हमेशा  कम्पनी के  पूजी  आधार  का  हीਂ  एक  अंग

 जाता है  ।
 कम्पनी

 के  frag  धन  के  साथ  प्रदत्त  साम्य  अंश  पंजी  पर  लगाये
 गये  10  प्रतिशत  के  अतिरिक्त  वितरण  पर  भी  लाभांश  कर  लगाया  जाना

 व्याख्या  1  (a)  में  वर्ष  के  प्रथम  दिन  स्थानीय  के  वितरण का  दिन  gaz  रखके
 जाये  ।
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 थी  हिम्मत  सिक्का  :  केन य  सरकार  और  राज्य  सरकार  की  सिक््यो रिटियों  पर  प्राप्त

 ब्याज  को  अजित  आय  माना  जाता  इसी  प्रकार  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इंडिया  के  यूनिटों  से
 प्राप्त  आय को  अजित  आय  माना  जाता  किसी  भी  दायर  पर  प्राप्त  लाभांश से  होने  वाली

 आय  को भी  अजित  आय  माना  जाय ।

 पिछले  वर्ष  और  इस  वर्ष  लगाये  गय  करों  के  कारण  कोई  नयी  कम्पनियां  स्थापित  नहीं  हो

 रही  यदि  शेयर  पर  लाभांश  से  होने  वाली  आय  को  अर्जित  आय  माना  लिया  जाय  तो  इससे

 लोगों  को  शायरों  में  धन  लगाने  को  प्रोत्साहन  मिलेगा |

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  में  इनमें से  किसी  भी  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं कर  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अध  में  सरकारी  संशोधन  101,  102,  103,  104  और  105)

 सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 प्रश्न  यह  है
 :

 101  पृष्ठ  32,  पंक्ति  36  6,500”  [6,500  के  स्थान  पर  7,000”

 [7,000  रखे  जायें  ।

 102  पृष्ठ  33,  पंक्ति  5,  3,500”  3,  500
 किन रुपय  के  स्थान  पर  4,000”

 4,000  रुपये  रखे  जायें  ।

 103  पृष्ठ  35,  पंक्ति  34,  3,500”  [3,500  के  स्थान  पर  4,000”

 [4,000  रखे  जायें  |

 104  पृष्ठ  35,  पंक्ति  37,  3,500”  [3,500  के  स्थान पर  4,000”

 [4,000  रखे  जायें
 ।

 ofastaਂ ह  द  बच  ३६५  रख  जाये 105  पृष्ठ  38,  पंक्ति  14,  "65 प्रतिशत के
 स्थान  पर  “60

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।/  The  motion  was  adopted.

 अन्य  सभी  संशोधन  सभा  में  मतदान के
 लिये  रखे  गय  तथा  अस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान
 यह

 प्रथम  अनुसूची
 संशोधन  रूप  विधेयक  का  अंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  The  motion  was  adopted.

 प्रथम  संशोधित  रुप  विधेयक  में  जोड़  दी  गयी  |  The  first  schedule  as  amended,
 was  added  to  the  Bill.

 दूसरी  wage  विधेयक  में  जोड़  दी  गयीं  |  The  second  schedule  was  added  to  the  Bill.

 तृतीय  अनुसूची

 संशोधन  किया  गया  १

 तृतीय  अनुसूची
 :  106  पुष्ठ  43,  पंक्ति  9  के  बाद  यह

 7953



 Finance  Bill,  1966  Vaisakha  15,  1888  (Saka)
 निरण

 तृतीय  aaqat

 32

 प्राय-कर  झ्र धि नियम  में  अग्रेतर  संशोधन

 घारा  156--1  1967  सें  में  निर्दिष्ट  वानिकी  जमा

 निकाल  दीजिये  |

 धारा

 1  अप्रैल  1967  से

 उपखंड  (5)  में  निकाल

 उप-खंड  (6)  निकाल

 घारा  280  S—dq ait  स्पष्टीकरण  को  स्पष्टीकरण  |

 संख्या  दीजिये  और  उसके  बाद  यह

 2  :  इस  घारा  और  घारा  280  280 झ  तक  के  प्रबन्ध  ata  1966

 से  आरम्भ  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  अथवा  उसके  बाद के  किसी  वित्तीय  वर्ष के  लिये
 6.0

 लाग  नहीं  होंग  ।

 1  1966 से  घारा  280  2802,  280 द  और  2804  निकाल  दीजिय े।

 धारा  280  1  1967 से  उपधारा  (2)  के  स्थान पर  यह  रखा  z —— ne

 “
 (2)  जब  किसी  खातेदार  ने  किसी  कर-निर्धारण  वर्ष  कोई  धनराशि  जमा  की  हों

 जो  इस  अध्याय  के  उपबन्धों  के  अधीन  उसे  जमा न  करना  हो'अथ्रवा  उस  वर्ष  के  लिये  उक्त

 उपबन्धों  के  अधीन  जमा  की  जाने  वाली  रकम  से  अधिक  हो  तो  वह  पूरी  रकम  अथवा

 ज्यादा  रकम  घार  280  ब  के  अधी न  बनाई  गई  योजना  में  उल्लिखित  रूप  में  लौटा  दी

 जा  सकती है  या  अन्य  किसी  प्रकार  से  उसका  तालमेल  बैठाया  जा  सकता है  ही

 धारा  280  थ  के  स्थान  पर  यह  रखा

 रकम  का  परा  प्रा  थ  ।  इस  अध्याय  के  अंतगर्त  जमा  कीः  जाने  वाली  कोई
 रकम  10  रुपये  के  निकट  तम  गुणित  तक  पुरी  पुरी  जायगी  और  इस  प्रयोजन

 के  लिये  पैसे  के  रुप  में  रुपये  के  किसी  भी  भाग  को  छोड़  दिया  जायगा  और  इसके  बाद

 उस  में  यदि  अंतिम  आंकडा  पांच  या  उससे  अधिक  हो  तो  वह  रकम  दस  के  अग

 गणित  तक  बढ़ा  दी  जायगी  और  यदि  अन्तिम  आंकडा  से  कम  हो  तो  वह  रकम  दस  की

 अगली  निम्न  रकम के  गुर्णित  तक  घटा  दीं  जायगी  ै

 घाराਂ  280  ब--उप-धारा  (2)  के  खंड  के  बाद  यह  रखा

 एसे  मामलों
 वे  परिस्थितियां  जिनके  अधीन  और  जिन  शर्तों  के  अधीन

 आयकर  घारा  280  wat  उपघारा  (2)  के  खंड  (ii)  के  परन

 के  अधीन  खातेदार  कर-निर्धारण  वर्ष  के  ठीक  पहले  के  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के
 बाद  और  अधिक  जमा  करने  की  अनुमति  दे  सकता है  14.0

 [at  waiter
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 5  1966  चित्त  1966

 The  Third  Schedule  (New)

 Amendment  made

 Third  Schedule  Page  43,  after  line  9,  insert—

 THE  THIRD  SCHEDULE

 (See  section  32)

 Further  amendments  in  the  Income-tax  Act

 Section  annuity  deposit  referred  to  in  Chapter
 with  effect  from  the  ist  day  of  April,  1967.

 Section  clause

 (a)  in  sub-clause  omit

 (b)  omit  sub-clause

 With  effect  from  the  1st  day  of  April,  1967.

 Section  the  existing  Explanation  as  Explanation  1,  and  after

 Explanation  as  so  renumbered,  insert—

 provisions  of  this  section  and  of  sections  280-F  to  280-I
 shall  not  apply  in  respect  of  the  financial  year  commencing  on  the  Ist

 day  of  April,  1966  or  any  subsequent  financial

 Omit  sections  280J,  280K,  280R  and  280T  with  effect  from  the  rst  day  of

 April,
 1967.

 Section  sub-section  (2),  substitute  with  effect  from  the  rst  day
 of  April,

 **
 (2)  Where  any  depositor  has  deposited  any  amount  for  any  assessment  year

 which  he  is  not  liable  to  deposit  under  the  provisiors  of  this  Chapter  or
 which  is  in  excess  of  the  amount  required  to  be  deposited  under  the  said
 provisions  for  that  year,  then,  the  entire  amount  or  excess  amount,  as
 the  case  may  be,  may  be  refunded,  adjusted  or  otherwise  dealt  with  in
 such  manner  and  having  regard  to  such  factors  as  may  be  specified  in
 a  scheme  framed  under  section

 For  section  280Q,  subsitiute.—

 “9800.  Rounding  off—  The  amount  ofany  deposit  to  be  made  under  this

 Chapter  shall  be  rounded  off  to  the  nearest  multiple  of  ten  rupees  and
 for  thispurpose  any  part  ofa  rupee  consisting  of  paise  shall  be  ignored
 and  thereafter  ifsuch  amount  is  not  a  multiple  of  ten,  then,if  the  last

 figure  in  that  amount  is  five  or  more,  the  amount  shall  be  increased  to
 the  next  higher  amount  which  is  a  multiple  of  ten  and  ifthe  last  figure
 is  less  than  five,  the  amount  shall  be  reduced  to  the  next  lower  amou-

 t  which  is  a  multiple  of
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 Section  clause  (a)  of  sub-section  (2),  znsert.—

 the  cases  in  which,  the  circumstances  under  which  and  the

 subject  to  which  the  Income-tax  Officer  may,  under  th

 clause  (ii)  of  sub-section  (2)  of  section  280C  allow  a
 make  a  deposit  or  a  further  deposit  after  the  expiry  of  the  fin

 immediately  preceding  the  assessment

 [Shri  Sachindra  (

 अनुसूची
 विधेयक  में  जोड़  दी  गयी  ।  /  The  Third  schedule

 was
 added  to  the

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान यह  है  1

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  ar  अंग  बने  डी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ्
 The  motion  was  adopted,

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोडे  गये  |

 Clause  1,  the  Enacting  formula  and  the  Title
 were  added  to  the  Bill.

 श्री  दीद  चौधरी  :  म॑  प्रस्ताव  करता हूं  :

 विधेयक  संबोधित  रुप  पारित  किया  जाय  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय  : प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्री  रंगा  :  उपाध्यक्ष  महोदय  सरकार  ने  सेब  पर  आयकर  लगा  दि

 ag  दे  सकता  हो  या  नहीं  ।  यह  इसलिये  किया  गया  हैकि  सरकार  को  धन  की  आर

 ae  अनुचित  बात  वित्त
 मंत्री  देश  जनता

 से  87  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  aa

 त्रय टन  कर  रहे  जीवन
 बीमा  निगम  और  हथकरघा  बुनकरों  को  भी  आयकर  से

 दी  गयी  है  ।

 क्या  इस  बात
 की  कोई

 गारंटी  हैकि  यह  वृद्धि  अंतिम  तीन  वर्ष  पुर्व  मेने  य
 वाणी  की थी  कि  सरकार  के  लिये  करों  का  बोझ  घटना  संभव  नहीं  होगा  और  व

 हो  रही  अगले  ad  अतिरिक्त  कर  नहीं  जायेंगे
 ?  अगले  वर्ष  यह  ६

 हो  सकता है  ।

 सरकार  जिन  सरकारी  उपक्रमों  की  सहायता  करती  लोग  उनकी  गलत  <
 और  उनमें होने

 वाली  हादिसे  तंग  आ  चुकी  पूंजीपतियों  की  सहायता  करने के
 रण  गरीब  व्यक्तियों  जिनके  लिये  रुपये  का  बड़ा  महत्व  न  लूटा  जाय  ।  सरकार
 से  कहे  कि  वे  मार्केटਂ में  जाएं  और  अपनी  सफलता  एं  बताकर  स्वयं  धन  एकत्र  क
 लोगों से  धन  लेकर  उद्योगपतियों  को  इस  लिये  देना  च  हती  है  कि  इसमें  वृद्धि  हो  ।  ले
 में  होता  यह हैं  कि  यह  धन  उन  व्यक्तियों  को  दिया  जाता  है  ज  इसका  मूल्य  केवल

 ऐसे  लोगों  को  धन  देने
 की

 बजाय  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  वित्त  र
 कृषि  मंत्रालय  और  देश  भर  में  सहकारी  समितियों  को  धन  दे  ताकि  वे  किसानों  को  ब्या
 दरों  पर

 ऋण  देकर
 उनकी  सहायता  कर  सकें  ।  धन  वहां  दिया  जा  ये  जहां  इसकी

 दूसरी  ओर  धन  बोकारो  जेसे  खेत  हाथियों  को  पालने  के  लिये  दिया
 यह  100  करोड़  रुपय  से  आरम्भ  किया  गया  था  ।  ब

 जा  रहा
 द

 में  समझा  गया  कि  इ  सपर
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 1s
 1888  वित्त  1966

 रुपये  खर्च  होंगे और  अब  इस  पर  900  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  di  लेकिन  उन्होंने  रूसियों  को  यह
 बताने  की  भी  हिम्मत  नहीं  की  कि  उनका  अ

 इस  बात  से  रूसी  लोग  नाराज  हो  जायेंगें
 अनुमान  गलत  निकला  क्यों  कि  वे

 समझते  थे
 कि

 घन  को  ठीक  ढंग  से  इस्तेमाल  भी  नहीं  किया  जा  रहा  राज्य  सरकारें  धन  का

 योग कर  रही  हें  और  बहुत  सा  धनਂ  अपव्यय  कर  रही  इस  बारे में  रिज  बेंक ने भी ने  भी  भारत

 सरकार  को  चेतावनी  ।  अब  समय  आ  गया है  जब  कि  वित्त  प्रधान  मंत्री  तथा

 मंत्रिमंडल से  अधिक  अधिकार  प्राप्त  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें कि  राज्य  सरकारें  अपव्यय  न

 कर  सकें  |

 वित्त  मंत्री  मुद्रास्फीति  कम  करना  चाहते  लेकिन  Glo  एल०  480%  wad  हुए  इसको

 किस  प्रकार  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारी  सीमाओं  पर  गड़बड़ी  चीन  ओर से  भी  लगतार  गड़बड़ी  का  भय  हमे
 प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  तैयारी  के  लिये  अधिक  से  अधिक  धन  की  आवश्यकता  faa  मंत्री

 आश्वासन  दें  कि  वह  अनुपूरक  बजट  प्रस्तुत  नहीं  वह  यहं  आश्वासन  दें  कि  कोई  अतिरिक्त

 कर  नहीं  लगाये  जायेंगे  ।  अतिरिक्त  कर से  बचने  का  उपाय  खच  में  कमी  करना  ad  में

 तब  तक  कमी  नहीं की  जा  सकती हैं  जब  तक  केन्द्रीय  मंत्रिमण्डल  और  राज्य  सरकारों  के  मुख्य
 मंत्री  खच  कम  करने के  दूर  संकल्प  नहीं  होते  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  जनता  से  लिया

 गया  हर  रुपया  दस  रुपये  के  बराबर  समझे  ।  अब  तक  सरकार  इसको  दत  पेसे  के  बराबर  समिति

 रही  यदि  सरकार  वास्तव में  एक  सभ्य  लोकतंत्रीय  सरकार  बनाना  चाहती  है  तो  इसक  गलत

 नीति  और  जनता  विरोधी  नीतियों  को  छोड़ना  होंगा

 भी  दाजी  :  इस  वित्त  विधेयक  से  बढ़ेगी  और  मूल्यों  में  वृद्धि  होंगी

 प्रशासन  में  व्यय॑  बहुत  अधिक  हो  रही है  और  काम  बहुत  कमरों  रहा  वित्त  मंत्री  कभी

 करो  कम  चोरियों  को  मिली  कुछ  सुविधाओं
 में  कमी  करके  प्रशासनिक  व्यय

 में  कमी  करना  चाहते

 हें जेसा  उन्होंने हाल  ही  में  सरकारी  कम  चोरियो ंके  सर्वोपरि  काय  के  लिये  भत्ते  में  कमी  की  है  ।

 मूल्यों  में  वृद्धि को  रोके  बिना  समय परी  काय के  लिये  भत्ते  में  कमी  करना  संकट  आव्हान

 करना है  ।  इससे  हड़तालें  होंगी  और  प्रदर्शन  होंगे

 में  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  कमी  लोक-सभा के  अध्यक्ष
 को  इलाज  के

 लिये  केवल  दस

 पौड  मंजूर  किय  गय  जब  कि  टाइम्स के  एक  विशेष  संस्करण
 के

 प्रकाशन
 के  लिये  जिसमें

 केवल  कुछ  भारतीय  उद्योगपतियों  ने  अपनी  ही  प्रशंसा की  80,000  डालर  मंजूर  किये

 गये
 ।  इस  भेदभावपूर्ण  व्यवहार  ने  स्थिति  और

 भी
 गंभीर  हो  गई

 बनाये  जाने  वाले  सब  विधानों  में  कई  त्रुटियां  होती  है  ।
 में  जानना  चाहता हूं  कि  मैसेज

 बेरीयम  केमिकल्स  लिमिटेड  के  मामलो  में  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 क्या  करना  चाहती  सरकार  को  ऐसा  विधान
 बनाना

 जिसमें  कोई  त्रुटि न  हो

 श्री  गोयनका  के  पास  से  जो  सोना  पकड़ा  गया है  उसके  बारे  में  उसने  स्टेट  बक  आफ  इण्डिया

 सहायक  बक  इन्दौर के  बेक  आँख  इन्दौर में  पहले  भी  तिथि  में  खाते  में  लिखा  छुआ  बताया

 हुआ है  ।  यह  व्यक्ति  इन्दौर  में  नहीं  रहता  और  न
 ही

 उसका  वहां  कोई  व्यवसाय  यह  सोना

 उत्तर  प्रदेश  में  पकड़ा  गया  पहलें की  तिथी  में  उसने  बैंक
 के  रजिस्टर  में  लिखाया  है  कि

 ~~

 38  लाख  रुपये  के  सोने  की  घोषणा  की  गयी  है  लेकिन  इस  घोषणा  को  बेक  के  रजिस्टर  में  दल

 नहीं  किया  गया  है  और  इस  पर  बैंक  के  मेनेजर  के  हस्ताक्षर  भी  नही ंहै
 ।  केवल  एक  कलक

 के  हस्ताक्षर  इस  बारे में  मेने  कुछ  पडताल  की  है  और  यदि  वित्त
 मंत्री  जांच  करें  तो  में  उनकी

 सहायता  बैंक  का  क्लाक  जिस  दिन  उसने  हस्ताक्षर  किये  चार  दिन  की  छूटी
 इस  बारे  में  पुरी  जांच  की  जोय  ।
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 [att  दाजी |

 धनी  और  निधन  वर्गों के बीच  की  खाई  और  गहरी  हो  गयी है  ।  इसलिये  सरकार  की  सभी

 आर्थिक  नीतियों  का  नवीकरण  किया  जाये  ताकिਂ  aaa  पिछड़े  वर्गों  की  ओर  तत्काल  ध्यान  दिया

 जा  सके  ।  जब  तक  दलित  वर्गों  को  खुशहाली के  न्यूनतम  स्तर  तक  नहीं
 देश

 की  सारी  प्रगति  रुकी  रहेंगी

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी
 :  वित्त  मंत्री  एक  ईमानदार  और  समझदार  व्यक्ति

 लेकिन  ae  पुरानी  परम्पराओं  से  बंधे  हुए  हूं  और  इसलिये  सहायता  नहीं कर  सकते  ह्

 हमारी  आधिक  नीतियां  अनिश्चय  पर  आधारित  हैं  और  वहीं  चल  रही  ह्  जब  तक  प्रशासन  में

 सुधार नहीं
 जायगा

 ।
 जनसाधारण  समृद्धि  की

 आशा  नहीं
 कर

 सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  समय  रुपये  का  कोई  महत्व  नहीं  रहं  गया  है  ।  यह  बड़ी  चिंता की

 बांत  हमारी  अध व्यवस्था  घाटे  की  चल  fra  मंत्री  को  इस  ओर  ध्यान  देना

 चाहिय े।  मुद्रास्फीति  हो  रही  जब  तक  मुद्रास्फीति  और  घाटे  कीਂ  अथ  में  सुधार

 नेहीं  हम  आत्म-निभा  होने  की  आदा  नहीं  कर  सकते  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  में  मुख्य

 सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  कई  जगह  पीने का  पानी  तक  उपलब्ध  नहीं  खाद्य  स्थिति

 पहल ेही  निकट  जब  तक  मूल  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कराई  जायेगी  जब  तक  जन  संधारण

 को  समृद्धि  के  न्यूनतम  स्तर  तक  नहीं  उठाया  जा  सकता  और  निर्वाह-स्तर  को  ऊंचा  नहीं

 उठाया  जा  सकता ।  स्वर  नियंत्रण  भेद  को  समाप्त  करने के  बारे  में  विचार  fear  जाय  और

 यदि  आवश्यक हों  तो  इस  पर  विचार  के  लिये  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  बनाई  जाय  ।  cat

 नियंत्रण  अधिनियम  से  कोई  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हुआ  इससे  बेरोजगारी  फली  है  लेकिन  न  तो  तस्करी

 a  रुकी  है  और  न
 देश  की

 अथ  व्यवस्था  में  कोई  सुधार  हुआ  जब  तक  बिक्री  कर  समाप्त

 नहीं  जब  तक  बिक्री कर  को  उत्पादन-शुल्क  मे  नहीं  ब्लो  जायगा  और  जब  तक

 समूचे  कर ढांचे  का  नवाकरण  नहीं  किया  जायगा तब  तक  वित्त  मंत्री  को  इन  तीखे  प्रश्नों  का  उत्तर

 देते  रहना  होगा  |

 Shri  Sheo  Narain  (Bansi)  :  I  would  request  the  hor.  Finance  Minister  to

 give  some  Concessions  to  the  poor  people  of  this  country.  Allthe  restrictions  should
 beremoved.  The  salaries  ofthe  teachers  should  06  increased.  The  Government:  ho-
 uld  give  proper  attention  to  the  security  of  border  areas.  There  should  be  no  rela-

 xation  in  thisregard.  The  Defence  of  India  Rules  should  remain  in  force  till  the
 external  danger  lasts.  The  rate  of  interest  of  9-12  per  cent  is  very  high  and  it  should
 be  reduced  to  7  per  cent.

 श्री  दलविन्द्र  चौधरी  :  स्वर्ण  नियन्त्रण  को  जारी  के  कुछ  कारण  परन्तु  में  फिर  भी  इस
 मामले  पर

 पुनः  विचार
 करने

 के
 लिये  तैयार  हूं

 ।
 यदि  आवश्यक हुआ

 तो  इस  पर  विचार  करने

 के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ।

 स्वर्ण  नियन्त्रण  का  उद्देश्य  जनता में  सोने  के  fad  जमा  लोगों  की  आमंत्रण  को  कम  करना

 हैं  घन  को  अन्य  प्रयोजनों  में  लगाया  जा-सके  ।  स्वर्ण  नियन्त्रण  का  वास्तविक  उद्देश्य  केवल

 सोने  के  तस्कर  व्यापार  को  बन्द  करना  ही  नहीं है

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जहाँ  तक  सोने का  सम्बन्ध  यदि  स्वर्ण  नियन्त्रण  आदेश  को  वापस

 ले  लिया  जाता  तो  उस  सारे  से  जिसपर  उन्होने कर  नहीं  दिया है  अथवा  जो  उन्होंने

 चोर
 बजार  से  कमाया  सोना  खरीद  किक, अमिय: लग  ये  बातें

 है  जिनके  कारण  यह  आशंका  उत्पन्न  होती
 हैकि  क्या  इस  आदेश  को  वापस  ले  लेना  चाहिये  ।
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 5  1966  सदस्य  कि
 रिहाई

 हम  इस  मामले  की  जांच  करेंगे  जिसमें एक  उद्योगपति  से  37  लाख  रुपये  का  सोना  बरामद

 किया  गया  और  रजिस्टर में  किसी  पिछली  तारीख  में  यह  fear  दिया  गया  कि  इस  सोनें की
 घोषणा  की  गई  थी  ।

 में  अपने  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  के  लिये  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  सभा  में  wer  गया कि
 एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  था  जिसके  द्वारा  आयकर  आयुक्तों  से  कहा  गया  कि  वे  छापे  न  मारें  ।

 काय  भार  संभालते  ही  मेने  यह  महसुस  किया  कि  कुछ  मामलों  में  आयकर  अधिकारी  बिना  पर्याप्त

 कारणों  के  छापा  मारते  हूं  ।  इसलिये  एक  परिपत्र  ard  किया  गया  था  कि  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिये  कि  ऐसा  करने  के  लिये  ऐसा  प्रथम  दृष्टया  साक्ष्य  है  जिसके  आधार  पर  व  अग्रेतर  काय

 वाही  कर  सकें  ।

 एक  मामले में  31  लाख  रुपये  के  आयकर  की  बकाया  राशि  नये  खातें  में  डालने  का  उल्लेख

 किया  गया  इस  मामले के  तथ्य  ये  ह  कि  लगभग  54  लाख  रुपय  का  एक  दावा  था  ।  इसको

 इस  शर्तें  पर  निपटाया  गया  था  कि  एक  समय  में  तीन  वर्ष  में  223  लाख  रुपये  का  भूगतान
 किया  जाय  ।  इस  राशि  का  भुगतान  1964 में  किया  गया  था  ।  31  लाख  रुपये  की  शेष  के

 बारे में  ऐसा  प्रतीत  होता  कि  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  पर  जिस  बात  का  प्रभाव  पड़ा था  वह

 थाकि  afe  इस  व्यक्ति  को  कारोबार  चलाने  जो  कुछ  उसके  पास  है  उसे  उसके  पास  ही

 रहने  दिया  जाये  तो  इससे  हमे  उससे  अधिक  कर  मिल  सकेंगे  ।  परन्तु  यदि  हम  उससे  यह  राशि
 ले  लेते  हे  तो  उनकी  सम्पत्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसकी  वसूली  नहीं  हो  सकेगी  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं
 :

 विधेयक  को  संशोधित  रुप  में  पारित  किये  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा।/7 ८  motion  was  adopted.

 सदस्यों  की  रिहाई
 RELEASE  OF  MEMBERS

 थी  उसा नाथ  और  थी  नम्बियार

 Shri  Umanath  and  Shri  Nambiar

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना
 है

 कि  अध्यक्ष  महोदय  को  अधीक्षक  सेन्ट्रल
 कुड्डलोर  से  2  1966  का  निम्न  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  :

 आपको  aa  सुचना  देनी  हैकि  श्री  उमानाथ  और  श्री  नम्बियार  को  विरोध  आदेश  के

 we  किये  जाने  पर  आज  रिहा  कर  दिया  गया

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  6  1966  17  1888  के

 ग्यारह  बज  तक  के  लिय  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  May,6  1966/
 Vaisakha  17,  1888  (Saka).
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